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भूमिका 


आजकल हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा सवाल किसानों ओर ज्ञमींदारों 
का है-- ज़मीन के बारे में क्‍या क्रानून हों, कोन उसका मालिक हो १ 
जमींदार मालिक होकर ओ्रोरों से काम करवाये और उनके काम से लाभ 
उठावे, या किसान; जो स्वयं खेत में काम करते हैं वह अपनी ज्ञमीन के 
मालिक हों या सारी समाज यानी समस्त जनता की मिल्कियत समभी 
जावे ? इस सवाल के हल करने पर हमारे करोड़ों भाइयों और बहिनों के 
जीवन पर इसका ज़बरदस्त असर पड़ेगा | इस बड़े प्रश्न के सामने और 
सब हमारे प्रश्न छोटे हैं । हमारी दरिद्रता इसीसे लिपटी हुई है | इसलिए, 
हमें इस पर अच्छी तरह से विचार करना हे । 


गरीब किसानों से खाली सहानुभूति करना हमारे लिए कापी नहीं है। 
हमें तो समकना है कि उनकी बीमारी क्‍या हे और उसकी दवा टुंढनी हे । 
सारे भारत के देहातों में श्राज कल हल-चल मची है । ग़रीबी और 
फाक्रेमस्ती ओर बे-रोकुगारी की बीमारियाँ जनता को सता रही हैं । केसे 
इनको दूर करें १ 

अकसर लोग कह रहे हैं कि ज्मींदारी की प्रथा को हटाना चाहिए 
आर मेरी भी यही राय है| लेकिन कुछ भी हम करें, हमें प्रश्न को पूरी 
तोर से समझना है | ज्ञमींदारी प्रथा क्या चीज़ है ! भारत में कब और 
केसे आई ? कितने लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो यह जानते हैं कि 
ज़मींदारी की प्रथा अंग्रेज़ी हुकूमत यहां लाई १ वह पहले नहीं थी । डाक्टर 
अहमद की यह छोटी-सी पुस्तक इन सब बातों पर रोशनी डालती है और 
जो इसको पढ़ेगा वह भारत के असली सवालों को ज्यादा समझकेगा । इस 
लिए भुझे खुशी हे कि इस पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद हुआ और में 
आशा करता हूं कि हिन्दी जनता में इसके पढ़ने वाले बहुत निकलेंगे | 
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अस्तावना 


दूसरे देशों के मुक़ाबिले में हिन्दुस्तान में जितनी कमी मौजूदा सम- 
स्थाओं के विष॑य के पुस्तकों की है, उतनी द्टी कमी राजनैतिक साहित्य की 
है । उन्नीसवीं सदी में दादाभाई नोरोजी, डिगंबी, रानडे और रमेश 
दत्त ने ऐसे साहित्य की मज़बूत और स्थायी बुनियाद खड़ी की थी । 
उस बुनियाद पर इमारा राष्ट्रीय आन्दोलन बढ़ा और हममें से ज्यादातर 
को इन्हीं बड़े-बढ़े पुराने आदमियों से अपने राजनेतिक और आर्थिक 
विचार मिले | उसके बाद बीच का समय खाली गया | पिछले थोड़े-से 
यों में कुछ पुस्तकें ओर पुस्तिकाएं फिर निकली हैं । इनमें से कुछ 
अच्छी भी हैं | परन्तु असली चीज्ञ की कमी शत्रभी तक बनी हुई है। 
या तो बहुत ही छोटे-छोटे राजनेतिक खुलासे मिलते हैं या मिलते हैं 
अध्यापकों के लिखे हुए. भावी अध्यापकों के काम के अथं-शास्त्र के बड़े- 
बड़े पोथे । साघारण समभदार आदमियों की कोई परवाह नहीं करता 
आर आज की दुनिया में जो अन्धकार छाया हुआ है, और जिसका असर 
हिन्दुस्तान पर भी है, उसमें से कोई रास्ता निकालने में, मामूली लोगों को 
कुछ भी मदद नहीं दी जा रही | इस हालत का मुक्राबिला . पश्चिमी देशों 
से किया जाय तो मालूम होता दे कि एक-एक सवाल जो उनके सामने 
है, उसी पर वहां ढेरों अच्छी-अच्छी किताबं मिलती हैं | उनमें से बहुत-सी 
साफ़तोर पर प्रचार के ढंग की और एकत्तर्फा हैं, मगर एक बड़ी संख्या 
ऐसी पुस्तकों की भी है जो व्यावहारिक विषयों पर लिखी गई हैं ओर 
जिनमें आज की दुनिया के हालात के सच्चे चित्र और अंक दिये गए हैं 
शझ्रौर उनकी आपस में तुलना की गई है। 

मौजूदा समस्याओं पर हमारे विचार कुछ भी हों, इतना तो हमें 
मानना ही पड़ेगा कि उन खयालों का आधार वर्तमान परिस्थिति का 
व्यावहारिक श्रध्यवन होना चाहिए.। इन विचारों को सच्चाई की कंसौटी 
पर कसने ओर उनके अनुसार काम करने के कारगर उपाय निकालने का 


६ हमारे किसानों का सवाल 


यही तरीक़ा है । इसलिए अब समय आगया है कि इमारे विशेषश् और 
विद्यार्थी वास्तविक हालात का अध्ययन करने के काम में लग जायं॑ ओर 
उन हालात को ठीक-ठीक रूप में जनता के सामने रखें। कुछ इृद तक 
ऐसा हुआ भी है ओर हो भी रहा हे परन्तु और अधिक होने की ज्ञरूरत 
है ओर एक ऐसे विशाल दृष्टिकोण की आकश्यकता है जिसमें खयाल सब 
बातों का रखा जाय, भले ही शक्ति एक हिस्से पर ही लगाई जाय । 

अवश्य ही हमारी सारी समस्याओ्रों में जितनी बड़ी ओर तुरन्त ध्यान 
देने लायक़ किसानों की समस्या है उतनी और कोई नहीं है। हिन्दुस्तान 
के सारे वातावरण पर किसानों को बुरी द्वालत का अन्घेरा छाया हुआ है 
और यह अन्घेरा हमारे एक-एक राजनेतिक और आर्थिक सथाल में घुसा 
हुआ है । इस बात को अच्छी तरह समभकर ही राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस 
समस्या का गहरा अध्ययन करने ओर किसानों सम्बन्धी कार्यक्रम बनाने 
' का काम हाथ में लिया है। इसलिए यह मुनासित्र ही है कि हमारी राज- 
नेतिक और आर्थिक पुस्तकममाला का पहला पुष्प इसी समस्या का 
संक्षिप्त विवेचन हो ।* 

इस पुस्तकमाला का उद्देश्य यह है कि हालात जेसे हों वेसे ही पेश 
कर दिये जायं, परन्तु यह दावा भी नहीं है कि लेखक का दिमाग कोरा 
शोर उसमें अनेक अपने कोई विचार ही नहीं हैं | कोरे दिमागों से हमें 
लाभ भी क्‍या १ इसलिए लेखक के दृष्टिकोण का अ्रसर अपने विषय के 
विवेचन पर भी पड़े बिना नहीं रहा है ओर उसने जो परिणाम निकाले 
हैं उन पर भी उसके विचारों की छाप हे | यह ज्ञरूरी नहीं कि यह दृष्टि- 
कोण या ये परिणाम काँग्रेस के-से ही हों । 

इस पुस्तकमाला में जिन विषयों पर लिखा जा रद्दा है उनपर विस्तार 
पूर्यक विवेचन करने का दावा नहीं किया गया है | न यद्द दावा ही है 
कि जिस राजनेतिक और आधिक साहित्य का मैंने ज्ञिक्र किया है उसकी 

१ पणिडत जवाहरलाल जी ने यद्द प्रस्तावना अ ग्रेज़ी पुस्तक के किए 
लिखी थी जिसका यद अनुवाद है। ---प्रकाशक 


अस्तावना 


ख्रावश्यकता पूरी हो जावेगी । इस माला का उद्देश्य बहुत साफ और 
विनम्र है, ओर वह यह है कि साधारण पाठक को भारतवर्ष की वतंमान 
दशा का हाल छोटे रूप में लोकप्रिय और साथ ही विद्वत्तापू्ण दँग से 
बता दिया जाय । 

डा० ज्ेनुल आब्दीन अहमद की पुस्तिका उन पुस्तकों में से छोटी-से- 
छोटी है जो इस कठिन ओर विशाल समस्या पर लिखी गई है । यह 
आपत्ति की जा सकती है कि इस पुस्तिका में हिन्दुस्तान की अलग-अलग 
तरह की ज़मीन के लगान और अधिकार की प्रणालियों की चर्चा विस्तार 
से नहीं की गई है । मगर शायद ऐसे साधारण वर्णन में विस्तार से चर्चा 
करने से पुस्तक का महत्व घट जाता है, हम पेड़ों के बीच में लकड़ी को 
भूल जाते हैं और बहुत से ऐसी तक़सील से ऊब भी जाते हैं । फिर 
भी इस तफ़्सील का अध्ययन बहुत जरूरी है और ग्राशा की जाती है 
कि आगे चलकर किसी वक्‍त इस तरह का विस्तृत वर्णन भी निकाला 
जावेगा | परन्तु तफ़सील का अध्ययन करने से पहले मोटी-मोटी बाते 
अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए । 

इस पुस्तिका में कोई ऐसी नई बाते नहीं हैं जो दूसरी किताबों में 
न मिल सकती हों, मगर इसलिए कि हम भूल न जाय॑ं, पुरानी सच्चाइयों, 
पुरानी बातों और पुरानी दलीलों को बार-बार दोहराये जाने की क्षरूरत 
है । ओर उनका वणन भी नये ढांचे में ओर नये ढंग से ही होना 
चाहिए,। यह काम डा» अहमद ने योग्यता ओर सफलता के साथ किया 
है और मुझे इन पन्नों को पढ़ जाने में कुछ भी कष्ट नहीं हुआ, बल्कि 
लाभ ही हुआ है | मैं सिफ़़ारिश करता हूँ कि इस पुस्तिका को न सिर्फ 
कांग्रेसवाले ही पढ़ें बल्कि वे सब लोग भी पढ़े" जो हिन्दुस्तान की इस 
बढ़ी समस्‍या को समझना ओर हैं करना चाहते हें । 

--जवादरलाल नेहरू 


उपोद्धात 


यह सभी लोग मानते हैं कि भारतकी राष्ट्रीय समस्या का केन्द्र किसानों 
का सवाल है | इस बातको बहुत समय से करीब-करीब सभी हिन्दुस्तानी 
अथ-शास्त्रियों ने स्वीकार किया है और इसकी चर्चा की है । परन्तु यह 
बात बिलकुल हाल ही की है कि इस समस्या ने राजनैतिक क्षेत्र में अपना 
जन्म-सिद्ध महत्व प्राप्त कर लिया | कोई च॒द्दि या न चाहे; आज यह सब 
से बड़ा सवाल है । 
राष्ट्रीय दृष्टि के देखने वाले अथ-शास्त्रियों ने भी किसानों के सवाल 
का अभी तक जिस ढंग से विश्लेषण किया है, उसे ठीक-ठीक शब्दों में 
यों कहा जा सकता है, कि न तो उसमें गति रही है ओर न वह इतिहास 
के मुताबिक ही रहा है। इस समस्या पर विचार करते समय ऐतिहासिक 
विकास के सिलसिले में, जिस प्रकार के आपस में सम्बन्ध बन गए हैं, 
उसका लिद्दाज नहीं रकखा गया । 
नये जमाने में हिन्दुस्तान के इतिहास की सबसे प्रमुख घटना ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद का आना है। इस साम्राज्यवाद की दुनियाद योरप की अर्थ- 
व्यवस्था का पू जीवादी स्वरूप है | अंग्रेजों के आने के बाद और उन्‍नी- 
सवीं सदी के शुरू तक भी भारतीय अ्रथ-व्यवस्था में देशी उद्योगों और 
खेती का पुराना मेल बराबर बना रहा | उसके बाद इंग्लेए्ड में ओद्योगिक 
क्रान्ति की जीत पर जीत हुईं | तभी से ब्रिटिश ओर भारतीय अर्थ-व्यवस्था 
में विरोध पेदा हो गया । शोषण की प्रथा चल पड़ी ओर दोनों में मेल 
होने की कोई सम्मावना न रही । उसके बाद हिन्दुस्तान की दस्तकारियों 
का नाश शुरू हुआ और भारतवर्ष की पेदावार का भीतरी-समतोल बिल- 
कुल जाता रहा | हिन्दुस्तान ग्रेटब्रिटेन के अधीन देश के रूप में संसार 
की अर्थव्यवस्था के घेरे में आर गया । यह एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है, 
सो आन हमारी सारी आ्िक समस्याओं का केन्द्र बनी हुई है। 
अंग्रेजों के ओद्योगिक-पू जीवाद की स्थिति १८४६ तक घर में खूब 
मजबूत हो चुकी थी । इससे हमारा मतलब यह है कि इंग्ल्लु|एड मुख्यतः 
ओद्योगिक देश बन चुका था। वह बाइर मेजने के लिए, ज्यादातर मशीनों 
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का बना हुआ माल तेयार करने लग गया था । बहां सब जगह से कच्चा माल 
खूब आने लगा था और उसने युक्ल व्यापार ओर खुली-स्पर्धा का सिद्धांत 
स्वीकार कर लिया था । इंग्लेण्डकी राजनेतिक सत्ता जमींदारों और व्यापा- 
रियों के हाथ से निकलकर पूजीपति कारखानेदारों के हाथ में चली गईं 
थी। इन लोगों ने ग्रेट,ब्रिटेन के मातहत देशों-सम्बन्धी पुरानी नीति को 
इस तरह बदल दिया कि ब्रिटिश उद्योग-धन्धों को लाभ होता रहे | भारतवर्ष 
पर अंग्रेजों के औद्योगिक पू जीबाद के सम्पक का यह नतीजा हुआ कि 
हिन्दुस्तान की दूर-दूर तक फेली हुई और फली-फूली दस्तकारियां तेजी 
से बर्बाद होने लगीं | कपड़ा,धातु,जहाज बनाने और बहुत से दूसरे बढ़िया- 
बढ़िया उद्योग सब बेदर्दी के साथ नष्ट कर दिये गए | इंग्लेरड का पका माल 
धड़ाघड़ आने लगा और उसके बदले में यहां से कच्चा माल खूब जाने 
लगा | इस तरह सूती कपड़े के १८१४ में १२,६६,६०८ थान हिन्दुस्तान से 
ग्रेट-ब्रिटेन गये थे और १८३४ में सिफ ३,५६,०८६ थान ही गये। इसके 
मुकाबिले में ब्रिटेन से हिन्दुस्तान में आने बाला सूती माल १८१४-- १८८३५ 
के मीच में ८,१८,२०८ गज से बढ़कर ५,१७,७७, २७७ गज हो गया। 

हिन्दुस्तान से बाहर जाने वाले सूती माल की कीमत १८१५ में १३ 
लाख पाउण्ड थी, मगर १८३२ में घटते-घटते श लाख पाउण्ड ही रह 
गई | इंग्लंण्ड से हिन्दुस्तान में आने वाले सूती माल की कीमत 
१८८१४ में २६,३०० पाउण्ड थी | परन्तु श८३२ में बढ़ कर ४ लाख 
पाउए्ड हो गई | भारतीय उद्योग के खिलाफ भेदभाव की जो नीति 
बरती गई वह नीचे लिखी बातों से देखी जा सकती है :--- 

१८:४० में “जो अंग्रेजी सूती ओर रेशमी माल ब्रिटिश जहाजों में 
भरकर हिन्दुस्तान में श्राया उस पर ३॥ फी सदी चुगो लगी । ब्रिटेन के 
ऊनी माल पर सिफे २ फी सदी ही लगी | मगर हिन्दुस्तान का जो सूती 
माल इंग्लेणड गया उस पर १० फी सदी कर लगा | हिन्दुस्तान के रेशमी 
माल पर २० फी सदी और ऊनी पर ३० फी सदी महयल लिया गया।” 
ग्रेट-ब्रिटेन में जाने वाले हिन्दुस्तान के एक टन लोदे पर ५ शिलिंग चुड्ली 
के देने पड़ते थे ओर इंग्लेण्ड से हिन्दुस्तान में आने बाले लोडे पर कु 
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भी कर नहीं लगता था। हिन्दुस्तान का जह्दज बनाने का उद्योग बहुत 
पहले ही नष्ट कर दिया गया था ।” ह 
“४ १७६४-६६ में कलकत्ते में ४१०५ टन के छः जहाज बने थे । 
और ५०० से ६०० टन के ४ बड़े-बड़े जहाज बन रददे थे। १७६७-६८ में 
कलककत्ते के बन्द्रगाह से कई जहाज रवाना हुए. ।” मगर १८४० के पहले- 
पहले कलकत्ते मं जहाज बनाने का काम बिल्कुल छोड़ दिया गया था *। 
व्यापारिक दृष्टि से देखा जाय तो यह कहा जा सकता है कि हिन्दु- 
स्‍्तान के पुराने उद्योगों को नाश करने का यह सिलसिला १६-वीं सदी के 
मध्य तक पूरा द्वो चुका था | उसके बाद ब्रिटिश सामूज्य-वाद का यह 
उद्देश्य रहा कि यंत्र से चलने वाले हिन्दुस्तान के उद्योग को तो बढ़ने न 
दिया जाय ओर हिन्दुस्तान को खेती की ऐसी व्यवस्थाकी जाय कि ब्रिटिश 
कारखानों के लिए कच्चा माल मिलता रहे | इस बात का सबूत भारतवर्ष 
में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आशिक नीति से पूरी १६-बीं सदी भर मिलता 
रहा, ओर आ्राज भी मिलता है। जब हम १६-वीं सदी की अन्तिम 
चौथाई में पहुंचते हैं तब हमें यद्द पता चलता है कि भारत के नये 
उद्योगों की अलग-अलग शाखाओं का निश्चित विकास पूजीवादी ढंग पर 
होने लगा । यह विकास इसलिए, हुआ कि भारतवष के पास पूजी इकट्ठी 
होगई थी। साप्र/ज्यवादी विरोध भी इस विकास को न रोक सका | 
महायुद्ध के वक्त तक नये उद्योग धीरे-धीरे ओर आड़े-टेढ़े तरीके पर 
बढ़े, परन्तु उसके बाद उनका विकास तेजी से होने लगा | इसका कारण 
यह था कि ब्रिटिश उद्योगों के मुख्य साधन तो लड़ाई की जरूरतें पूरी करने 
में लग गये और हिन्दुस्तान के उद्योगों को बढ़ने का मौका मिल गया | 
इसके सिवाय राष्ट्रीय आन्दोलन का राजनेतिक दबाव पड़ने के कारण 
सरकार को मजबूरन भारतीय कारखानेदारों को थोड़ी सी आथिक रिश्रायतें 
देनी पड़ीं। फिर भी देश में उद्योगों की वृद्धि इतनी न कुछ हुई कि आज भी 
देश की ७० फीसदी से अधिक आबादी का गुजर खेती पर ही होता है ओर 
देश की सारी पैदावार का ६० फ्रीसदी भाग खेती की पैदावार है | इस 
१ 'इणिडिया इन दि विक्टोरियन एज”--- रमेश दत्त पृष्ठ १०१,११४ | 
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तरह हिन्दुस्तान को जबरदस्ती अंग्रेजी कारखानों के लिए. कच्चे माल का 
पैदा करनेवाला और ब्रिटिश माल का बाज़ार बनाकर रक्‍्खा गया है। 

साम्राज्यवादी नीति,का खास असर खेती पर यह हुआ कि खेती 
का महत्व खामख्याह और बेदी के साथ बढ़ा दिया गया । भारतीय 
किसान पीढ़ियों से अपनी आ्रावश्यकता का माल पेदा करता रद्दा है । 
उसने भी नई राज-सत्ता की तेज्ञ ओर टेढ़ी नज़र के मारे व्यापारिक यानी 
रुपया देने वाली फ़सलों की खेती बढ़ा दी है | रई, सन, तिलहन और 
गेहूँ की पेदावार के लिए. अधिकाधिक ज्ञ़मीन और विशेष ज्ञान काम में 
लाया गया । इससे किसानों को सहायता ज़रूर मिली क्योंकि उनके घर में 
अपनी पैदावार की ज्यादा क्रीमत आई | मगर रुपये के लेनदेन की प्रथा 
व्यापक हो जाने से किसानों को विवश होकर साहूकारों के चंगुल में ज्यादा 
फूँसना पड़ा | संसार भर के बाजारों का आपस में सम्बन्ध हो जाने के 
कारण दलालों, थोक व्यापारियों और बाइर माल भेजने वालों का दल 
खड़ा हो गया । ये लोग अपनी श्रच्छी आथिक स्थिति के कारण किसानों 
के लाभ का बड़ा भाग खुद हज़म करने लगे | बाद होने वाले उद्योगों 
से छूटे हुए; क़रीब-क्रीब सारे मज्ञदूर खेती का धंधा करने लगे और इस 
तरह धरती का भार बहुत बढ़ गया | 

इतना ही नहीं, जसे-जंसे हिन्दुस्तान दुनिया को पूँजीवादी श्रथ-व्यवस्था 
में शामिल होता गया वेसे-वसे यहाँ की खेती में भी संसार की माली हालत 
के उतार-चढ़ाव आने लगे | यहाँ सबसे महत् वष्की बात यह है कि चूँकि 
हिन्दुस्तान का आथिक सम्बन्ध दूसरे देशों के साथ ग्रेट ब्रिटेन के मातहत 
देश के रूप में हुआ है, इस कारण दुनिया की मण्डी में उसको खास- 
तौर पर असुविधाओं का सामना करना पड़ता है| उसके हाथ में अपनी 
खुद की आ्िक नीति स्वतंत्र होकर बनाने की सत्ता तो है नहीं, इसलिए 
वह अपने ही भले के लिए कोई आधथिक तरकीबे भी नहीं कर सकता था 
और उसे ब्रिटिश सामाज्यवाद के आर्थिक खेल में कठपुतली बनकर 
रहना पड़ता है | साथ ही कई कारणों से हिन्दुस्तान में और देशों से खेती 
की पैदावार बहुत थोड़ी और घटिया होती है । इन कारणों में सबसे 
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बढ़ा कारण यह है कि खेती की पंदावार पर गुज़्र करनेवालों के बीच 
खाऊ लोगों का ज्बद॑स्त दल बन गया है । 
इस प्रकार संसार की मौजूदा उथल-पुथल से हिन्दुस्तान को खास- 
तौर पर धक्का पहुंचा है | दुनिया में सब जगह ज़्रूरत से ज्यादा पैदाबार 
होने से भाव इस बुरी तरह गिर गए हैं जितने पहले कभी नहीं गिरे थे । 
परन्तु खेती की पेदावार का भाव पक्के माल के भाव से ५४० फ्रीसदी 
“श्रधिक गिरा है। इसके अलावा रुपये को पाउण्ड के साथ बाँध देने से, 
पाउण्ड के सोने के विनिमय से हट जाने से ओर रुपये की विनिमय की 
दर एक शिलिंग चार पेंस से एक शिलिंग छुः पेंस कर देने से भारतीय 
कृषकवर्ग की हालत और भी बिगड़ गई है। इससे भारतवष का लेना कम 
ओर देना ज्यादा हो गया है और उसे बाहरवालों का देना चुकाने के 
लिए. विवश होकर बहुतसा सोना बाहर भेजना पड़ा । नीचे लिखे अंकों 


से यह बात समझ में आ जायगीः--- 
( दस लाख रुपयों में ) 
१६२६ १६३० १६३१ १६३१२ १६३३ 
खालिस अधिक निर्यात ८६० ७६० ६२० ३४८ ३४ 
ख़ालिस सुवर्ण आयात र२श्९३ श्ड३ईे १२४ “** 
खालिस सुवर्ण निर्यात हक "*.. प्रू८ट० छण्३ 
इससे ज़ाहिर है कि ग्रेट ब्रिटेन मोजूदा उथल-पुथल से होनेवाले अ्रपने 
बोके का खासा हिस्सा हिन्दुस्तान के सिर मढ़ सका है। ओर वह इस तरह 
कि उसने इस देश से कच्चा माल बहुत ही नीचे भावों में ले लिया है । 
हिन्दुस्तान के किसानों की हालत पहले ही निराशाजनक दरिद्वता की 
थी | इन कारवाइयों से उनकी खरीदने की शंक्ति बिलकुल नष्ट हो गई । 
डेढ़ सौ वे के अंग्रेजी राज्य में यह सिलसिला बराबर जारी रहा 
है कि श्रधिकाधिक लोग खेती का सहारा लेने लगे हैं, उनके गुजर के 
कौर सब साधन छिन गए. हैं, वे समाज के मुफ्तखोर लोगों के पंजे में 
फंसते ला रहे हैं ओर उन्हें सहानुभूति-शून्य शासन की सखितयाँ सइनी 
पड़ती हैं| अगले पन्नों में हम भारतीय किसानों की वतमान आर्थिकस्थिति 
का विश्लेषण करेंगे । >-लेखक 
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धरती का भार क्‍ 

इस समय हिन्दुस्तान की खेती का खास लक्षण यह है कि बहुत श्रधिक 

लोग उसी पर गुज्ारा कर रहे हैं| इसका नतीजा यह हुआ है कि खेती 
की ज़मीन के बहुत ही छोटे-छोटे टुकड़े हो गए! हैं और उनसे गुज्ञर होना 
अत्यन्त कठिन हो गया है। १८८० के अ्रकाल कमीशन ने यदह्द राय दी 
थी कि “ज़मीन की पूरी काश्त के लिए जितने लोगों की वास्तव में ज्ञरूरत 
है उससे बहुत अधिक लोग खेती करने लग गए हैं । और उनके पास 
दूसरा कोई धन्धा नहीं है ।”? नीचे लिखे अंकों से यह बात ज्ञाहिर होगी 
कि उस समय से घरती पर आबादी का भार कितनी तेजी के साथ बढ़ता 
रहा है। श्८८१ में ५८ फ्रीसदी लोग खेती पर निभर रहने वाले थे । यह 
संख्या बढ़ते-बढ़ते १८६१ में ६१.०६, १६०१ में ६६.५ और १६२१ 
में ७१.६ हो गई | खेती सम्बन्धी शाही कमीशन का खयाल है कि ७३,६ 
फ्रीसदी लोगों की गुज़्र खेती से होती है । यह बात ध्यान देने लायक़ है कि 
यूरप के बहुत-से देशों में खेती में लगे हुए लोगों की संख्या इस काल में 
बराबर घटती गई है । इस तरह फ्रांस में खेती पर गुज्ञर करने वाले लोगों 
का अनुपात श्प७६ और १६२१ के बीच में ६७.६ से घटकर ५३.६ रह 
गया, जम॑नी में १८७४ ओर १६१६ के बीच में ६१ से ३७.८ द्वो गया, 
इंग्लेएड और वेल्स में १८७१ और १६२१ के दरमियान ३८-२ से २०.७ 
हो गया और डेनमाके में श्य्प्०ण और १६२९ के बीच में ७१ से ५७ 
फ्रीसदी रह गया।- ! 
याद रहे कि ४० बरस पहले भारतवष में खेती करने वाले लोगों 

का अनुपात फ्रांस, जमंनी और डेनमाक से कम था । मगर जहाँ यूरप 
के ये देश बराबर उद्योग धन्घे बढ़ाते रहे श्लोर अपने यहाँ ज़मीन का बोभा 
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हलका करते रहे वहाँ हिन्दुस्तान में उल्टी ही प्रगति हुई । जब यूरप 
ओोद्योगिक क्रान्ति के बीच में होकर गुज्ञर रहा था तब हिन्दुस्तान के उद्योग 
तेजी से नष्ट हो रहे थे ओर वह निरा कृषि प्रधान देश बनता जा रहा 
था। भारतवष की गाँवों ओर शहरों की दस्तकारियाँ नष्ट हो जाने से उन 
पर गुज्ञर करनेवाले अधिकांश लोगों को ज़्मीन का सहारा लेना पड़ा । 
१६वीं सदी के पूवाद्ध के बाद थोड़े से आधुनिक उद्योग इस देश में ज़रूर 
बढ़े, मगर जो लोग देशी उद्योगों से छुटे हुए थे। उनका बहुत ही नगण्य 
भाग इन नये कारखानों में खप सका । अपने पेतृक धम्धे छोड़नेवाले 
अधिकांश दस्तकार छोटे पेमाने पर माल तेयार करते थे, उनके पास 
ज़मीन खरीदने के लिए फँजी नहीं थी और इस कारण उनको स्थिति सिफ्र 
खेती के मज़दूरों की रह गई | इस प्रकार पिछुले ५० वष में इन बेज़्ञमीन 
खेती के मज्ञदूरों की संख्या तेज़ी से बढ़ती रही है । अनुमान यह है कि 
आज कल खेती पर गुज़र करनेवाली सारी आबादी में से ३३ फ्री सदी ये 
मज़दूर हैं | जहाँ १६२१ में खेती के मजदूरों की संख्या १००० में से 
२६१ थी वहाँ १६३१ की मदु मशुमारी के अनुसार यह संख्या ४०७ हो 
गई | इनमें से अधिकांश की अपनी ज्ञमीन नहीं है । दस साल के भीतर 
इस संख्या में इतनी मार्के की वृद्धि होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि 
किसानों की संख्या बड़ी तेज्ञी के साथ बढ़ रही है । 

यहाँ यह बता देने में कोई हज नहीं कि आज भी हिन्दुस्तान में ज्ञ़मीन 
की बहुत ज्यादा कमी नहीं है | सारी ज़्मीन के सिफ़ ३४.२ हिस्से में दी 
दरअसल खेती होती है। ३४-२ हिस्से की ज्ञमीन में खेती नहीं हो सकती | 
उसे छोड़ दें तो भी ३०.६ फी सदी धरती फिर भी ऐसी बचती है जिसमें 
खेती हो सकती है | सिन्ध और पंजाब में बड़ी उपजाऊ भूमि के बड़े-बड़े 
भाग ऐसे पड़े हैं जिन्हें सिफ़ पानी को आवश्यकता है, परन्तु सरकार इन 
प्रदेशों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं करना चाहती । इसके सिवाय नये 
प्रदेश में खेती का काम जारी करने के लिए. पूँजी की ज्ञरूरत होती है 
आर कऊजज के भार से दबे हुए भारतीय किसानों के पास शुरू में लगाने के 
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लिए. आवश्यक पँजी है नहों । सरकार का इस समस्या की तरफ़ बिलकुल 
ध्यान नहीं है । इसलिए वह किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं 
देती । खेती करनेवाले लोगों की संख्या बुरी तरह बढ़ जाने से खेतों के 
छोटे-छोटे ओर बेशुमार डुकड़े हो गए | डा० हेरॉल्ड मेन की शाय है कि 
जक्षमीन के छोटे-छोटे टुकड़े होना सचमुच बुराई” है और यह बुराई 
शंग्रेज़ों के जमाने में खूब बढ़ी है | उन्होंने सिद्ध किया है कि जिस गांव 
की स्थिति का उन्होंने श्रध्ययन किया है उसमें एक किसान के क़ब्ज़े में 
नहाँ १७७१ में गसतन्‌ ४० एकड़ भूमि थी वहाँ १६१४ में घटकर ७ 
एकड़ ही रह गई । वद कहते हैं--“यह प्रकट डे कि पिछले साठ सत्तर 
साल में एक किसान के कब्जे में होनेवाली ज़मीन का आकार बिलकुल 
बदल गया दे । अग्रेज्ञों के पहले और ब्रिटिशराज्य के प्रारम्मिक काल में 
एक-एक किसान के पास काफ़ी ज़मीन होती थी और वह बहुधा नो-दस 
एकड़ से अधिक होती थी । दो एकड़ से कम ज्ञमीन तो किसी किसान के 
पास शायद ही होती हो। अब इस ज्ञमोन के दुगुने से अधिक भाग हो 
गए हैं ओर इन भागों में से ८१ क्री सदी भाग १० एकढ से और कम 
से कम ६० फ्री सदी भाग ५४ एकड़ से छोटे हैं |? 

नीचे लिखे अंकों से पता लगेगा कि हिन्दुस्तान में ज़मीन के कितने 
छोटे-छोटे डुकड़े हो गए. हैं | युक्तप्रान्त में प्रत्येक किसान के पास खेती 
की ज़मीन का २.४ एकड़ का ओसत पड़ता है | बंगाल में ओसत ज्ञमीन 
का आकार ३-१ एकड़ है | आसाम में ३ एकड़, त्रिह्र-उड़ीसा में ३.१ 
एकड़, मद्रास में ४.६ एकड़, मध्यप्रान्त में ८.४ एकड़, पंजाब में ६.२ 
एकड़, और बम्बई में १२.२ एकड़ है। मगर इन ओसतों से स्थिति का 
सच्चा चित्र हमारे सामने नहीं आता क्योंकि इनमें छोटे-बड़े कई श्राकारों 
की ज़मीन शामिल हैं| नीचे लिखे श्रंकों से यह बात साफ़ ज़ाहिर होगी 
कि बहुत छोटी-छोटी ज्ञमीनों की संख्या कितनी बढ़ गई है और उनके 
कारण कितनी दरिद्रता छा गई हैं। १६२६ के भारतवष के कृषि-पत्र 
( 2870८परॉप्पाना ॥0फप्णथ ० 77979 ) में ब्रिटिश भारत की 
इन ज़मीनों का आकार इस तरह दिखाया गया हैः-- «५ 
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१ एकड़ या उससे कम ' २३ फ्री सदी 
१ से ५ एकड़ ३३ फ्री सदी 
५ से १० एकड़ २० फ्री सदी 
१० एकड़ से अधिक २४ भरी सदी 


पंजाब भारतवष का एक अत्यन्त सम्पन्न कृषि-प्रधान प्रान्त समभका 
जाता है| वहां के हालत का शाही कृषि कमीशन ने यह खुलासा दिया 
है-- “हमें किसी प्रान्त के अंक मिले हैं तो सिफ पंजाब के मिले हैं। उनसे 
पता चलता है कि २२.४ फ्री सदी किसान एक एकड़ या इससे कस ज़मीन 
की खेती करते हैं, १५ फ्री सदी किसान १ ओर २१ एकड़ के बीच में 
करते हैं, १७.६ फ्री सदी २३ और ५ एकड़ के बीच में करते हैं और 
२०.५ फ्री सदी किसान ४ से १० एकड़ की खेती करते हैं |” श्री भल्ला 
ने बेरमपुर ( पंजाब ) नामक गांव की जाँच की है। उससे पता चलता है कि 
बेरमपुर में ५५ फ्री सदी ज्ञमींदारों के पास ३ एकड़ से कम ज्ञमीन हे और 
२३ फ्री सदी किसान ६ एकड़ से कम की खेती करते हैं | पंजाब के २३६७ 
गांवों की एक ओर जांच से मालूम होता है कि सारी ज्ञमीन के १७.६ 
फ्री सदी भाग पर लोगों के पास एक-एक एकड़ से भी कम की खेती है, 
२४.५४ फ्री सदी लोगों के पास एक ओर ३ एकड़ के बीच की खेतियां हैं, 
१४-६ फ्री सदी के पास ४ से ५ एकड़ ज्ञमीन दे ओर श्८ फ्री सदी के 
पास ४ से १० एकड़ की खेती है | 

बम्बई में औसत व्यक्तिगत खेतियां सब से बड़ी हैं| मगर वहाँ भी 
बहुत अधिक किसानों के पास दो तीन एकड़ से कम ही ज्ञमीन दे | यह 
भी देखा गया हे कि ४ एकड़ से कम की खेतियों की संख्या जल्दी- 
जल्द। चढ़ रही है । १६२७ में शाही कृषिःकमीशन के सामने जो गवाहियाँ 
हुई उनसे प्रकट हुआ कि बम्बई प्रान्त के सम्पन्न ज़िलों में से एक में 
१६१७ ओर १६२२ के बीच १५ एकड़ से कम ज़मीन की खेतियों की 
संख्या बुरी तरह बढ़ गई और २५ और १०० एकड़ के बोच की खेतियाँ 
घट गईं । ह 
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मद्रास प्रान्त में विशेष जाँच से मालूम हुआ है कि एक एकड़ से 
कम की जो बहुत सी ज़मीनें वहाँ हैं उनमें ज्यादातर खेती होती है और 
नियमित रूप से होती है । 

बिहार ओर उड़ीसा के किसानों के पास जो भाड़े की ज्षमीन है उसका 
औसत आकार आधे एकड़ से भी कम है। 

कानपुर जिले में श्री बाबूराम मिश्र ने एक गांव की स्थिति की जांच की 
है| उससे मालूम होता है कि उस गांव के २५० किसानों में से १४० एक 
एकड़ की, ४० दो एकड़ की, ४२ तीन-चार एकड़ की, १६ पांच-छः एकड़ को 
ओर १४ दस एकड़ की खेती करते हैं | किसी किसान के पास भी १५ एकड़ 
से अधिक घरती नहीं है । घरू ज्ञमीन तो एक भी किसान के पास नहीं है । 

इसी तरह की जांच श्री जयकृष्ण माथुर ने गोरखपुर ज़िले के एक गांव 
की आर्थिक स्थिति के बारे में की है। उससे पता चलता है कि ओसत खेती 
की ज्ञ़मीन ०.२६ एकड़ की है, हरएक आदमी झसत ०.२७ एकड़ की खेती 
करता है । ओर हर किसो के क़छ्ज्ञे में औसत ०.४२ एकड़ घरती है | 

युक्त प्रांत के बन्दोबस्त विभाग की पिछली रिपोर्ट के श्यनुसार सिधुआा 
जोचना परगने में प्रत्येक किसान के पास औसत १.३ एकड़ ज़मीन है। 
हाटा में .€ एक और सलीमपुर -६५ एकड़ है । 

युक्त प्रांत की साहूकारी जांच कमेटी ने तसदीक़ किया है कि ५४६ 
फ्ीसदी खेतियाँ ऐसी हैं जिनसे या तो सिफ़ गुजर हो सकता है या बह भी 
नहीं हो सकता । सारे भारतवष को देखे तो ७६ फ्रीसदी खेतियाँ १० एकड़ 
से कमवाली हैं और १५.४ एक एकड़ से भी कम हैं । 

बटवारा होने पर सभी जगह खेती की ज्ञ्म)न के बहुत ही छोटे-छोटे 
डुकड़े हो जाते हैं । एक ज़्मीन के कई छोटे-छोटे हिस्से इस तरह मी हो 
जाते हैं कि एक जगह न होकर दूर-दूर बिशवरे हुए हों । जहाँ पेतृक सम्पत्ति 
का यथासम्भव समान विभाजन करने की प्रणाली होती है वहाँ ज्ञमीन के 
छोटे-छोटे टुकड़े हो जाना स्वाभाविक बात है| उपजाऊपन के हिसाब से 
पैतृक ज्ञमीनों में श्रन्तर हो सकता है और दरएक वारिस को अलग-अलग 
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तरह की ज़मीनों का हिस्सा दिया जाता है | नतीजा यह होता है कि 
एक के बाद दूसरे में ज्ञमीन के छोटे-ही-छोटे टुकड़े होते चले जाते हैं। 
नीचे लिखे अंकों से पता चलता है कि हिन्दुस्तान में ज्ञमीन के टुकड़े 
होने की यह क्रिया किस हृद तक पहुँच गई है । 

डा० हेरॉल्ड मेन को पिंपला-सौदागर नामक गाँव की जाँच के सिल- 
सिले में पता चला है कि १५६ किसानों के क़ब्ज़े में ७२९ ज़मीन के टुकटे 
थे। इनमें ४६३ एक एकड़ से कम के थे। और ११२ चौथाई एकड़ से 
कम के थे । कोंकण के कुछ ज़िलों में ओर स्त्रास तौर पर रज्न-गिरी में एक- 
एक टुकड़े का झ्राकार ०.००६२४ एकड़ या ३०३ बग्ग गज़ जितना छोटा है । 

पश्चाब के बेरमपुर गांव में जिसकी जांच श्री भल्ला ने की है--““गांव 
की ज़मीन १५६८ खेतों में बैंटी हुईं पाई गई। इनमें से हरएणक लगभग 
१ एकड़ की हे। २८ फ्रीसदी खेतियों में ३०-३० से भी अधिक खेत 
हैं। तीन खेतियों में खेत इतने छोटे-छोटे थे--छोटे से छोटा खेत .०१४ 
एकड़ का था--कि उनके मालिकों को उनका खयाल तक नहीं रहा और वे 
दूसरे के हाथ में चले गए | कुश्रों के मी हिस्से हो रहे ओर एक आदमी का 
हिस्सा इतना छोटा हो सकता है जितना कि सिक्‍के के; विनिमय में होता है।”? 
पज्ञाब में ज़मीन के टुकड़े कहाँ तक हुए हैं, इस सम्बन्ध में डालिंग क्दता हे 
कि जालन्धर ज़िले में “एक गाव की १२,८०० एकड़ जमोन ६३,००० खेतों 
में बंटी हुई है। दूसरे गांव में ५८४ किसान १६,००० खेतों की काश्त करते 
हैं । इन खेतों का औसत आकार सिफ 3 एकड़ है| तीसरे गांव में एक- 
एक माला के यानी ००६ एकड़ से भी कम के ४२४ खेत हैं ।? 

यह बुराई बम्मई या पंजाब तक ही सीमित नहीं है बल्कि सारे मारत- 
व में बहुत ही बढ़े हुए रूप में पाई जाती है । आकार और स्वरूप के 
लिहाज़ से ओर वेशानिक तरीके पर इकट्ठी की हुई खेतियां तो लगभग 
मिलती ही नहीं । ऐसी ज्ञमीन क्वचित ही मिलती है जिसके कम-से-कम 
तीन चार डकड़े और वह भी दूर-दूर बिखरे हुए न हों । 

बय्वारे से जो आथिक बुराइ्याँ होती हैं वे ज्ञमीन के छोदठे-छोटे 
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टुकड़े करने से और भी बढ़ जाती हैं| जब किसानों के पास थोड़ी ज़मीनें 
हों और उन्हें भी जरा-जरा से टुकड़ों में बांट दिया जाय तब बड़े पेमाने 
पर और बढ़िया खेती असम्मव हो जाती है । भारतवष के छोटे-छोटे 
किसानों के पास ज्ञमीन में लगाने के लिए पू जी नहीं होती । उनका खेती 
का ढंग वही पुराना है । एक के बाद दूसरी फ़तलल जितनी जल्दी-जल्दी 
खरर नई-नई होनी चाहिए, नहीं होती | उन्हें खाद देने और पशु पालने 
का वेशानिक तरीका भी मालूम नहीं ओर मुनाफे की गुजाइश इतनी कम 
रहती है कि फ़लल खराब होने पर किसानों की पूरी बत्रांदी हो जाती है! 
इन बुराइयों के अलावा ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़े होने से सीमा के लिए. 
बहुत-सी ज्ञ़मीन बेकार हो जाती है| खेती की देखभाल पूरी तरह नहीं हो 
पाती और एक खेत से दूसरे खेत जाने आने, हृदबन्दी के भंगड़ों और 
फिर मुकदमेच्राजी में मेहनत, समय ओर झुयपरा भी चरचाद होता है । यह 
ध्यान में रखने की बात है कि किसानों के पास इतनो छागी-छोटी ज़मीनें 
होने से खेती में तो कुछ सार रहता ही नहीं हे, किसानों के लिए! काफ़ी 
संख्या में पशु रख सकना भी असम्मव हो जाता है। नीचे लिखी तालिका 
में गोरखपुर, मेरठ और लखनऊ डिवीजनों में एक-एक खेती फ्र जितने 
पशु हैं उनकी संख्या दी जाती है | इससे यह बात समझ में आ जायगी।* 


हल और गाड़ी के बेल गाये और मेंस 
गोरखपुर १.२ १०३ 
मेरठ २.० २.१ 
लखनऊ २.१ २.१ 


लगभग सारे भारत में इन वर्षों में दूध देनेवाले पशुओं और दूसरे 
सौपायों की संख्या घट रही है | कुछ प्रदेशों में पशु-समस्या बहुत विकट 
हो गई है। धरती का भार बढ़ जाने से पशुओं के चरने के लिए. ज्ञमीन 
बहुत कम रह गई है और इससे खेती के जानवरों को सचमुच कमी हो गई 
]. *पृफ़र एरडडपा९ छा एठ0एएुँँबटंएणा, 75 ९९८2६ 00 
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है | इसके सिवाय पूरा खाने को न मिलने से मवेशियों की शक्ति घट गई है 
आर उनसे जितना और अधिक काम होना चाहिए उतना नहीं हो पाता । 
किसान का जीवन बहुत कुछ उसके चोपायों पर निर्भर रहता हैं । साधारण 
किसान के लिए चोपायों का न होना ही मौत है । बहुत से किसानों के 
पास अपने पशु ही नहीं होते । उन्हें बोवाई के दिनों में ऊँचे-ऊँचे भाड़े पर 
बेल लाना पड़ता है। ऐसे कुटुम्बों को संख्या भी थोड़ी नहीं है जिनके पास 
बेल किराये करने के साधन भी नहीं होते । वे बेचारे अपनो रद्दी-सद्दी 
ज्ञमीन से किसी तरह आजीविका पेंदा करने के लिए फावड़े से काम लेते हैं । 

इन हालतों में क्या आश्चय है अगर हिन्दुस्तान में प्रति एकड़ 
औसत पेंदाबार दुनिया भर में'सब से कम होती हो । १६२२ के इन 
आंकड़ों से यह बात समझ में आ' जायगी ३--- 


कर कल तर गा 
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यह अनुमान लगाया गया है कि महायुद्ध के पहले के साधारण 
हिसाब से सिंचाई की पेदावार को मिलाकर भी ब्रिटिश भारत की औसत 
पैदावार फ़ी एकड़ पतद्चीस रुपये से अधिक नहों हो सकती । जापान में यही 
पैदावार डेढ़ सौ रुपये से कम नहीं हो सकती ।” (सर एम० विश्वेश्वरे या) 

यह मानने का कोई कारण नहों है कि इन वर्षों में हिन्दुस्तान की 
ज़मीन खराब हो रही है | शाही कृषि-कमीशन के सामने गवाही देते हुए 
भारत सरकार के खेती के सलाहकार डॉ० क्लोस्टन ने कहा था, “अधि- 
कांश भारतीय ज़्मीनों की उपजाऊ शक्ति जितनी घटनी थी वह सेकड़ों 
बर्ष पहनते ही घट चुकी थी और अगर अब आगे सेकड़ों साल भी वह 
खाद दिये बिना जोती जाय, तो उसका कुछ भी बिगड़नेवाला नहीं है। 
आओसत फसल फ्री एकड़ क़रीब २० पोण्ड नाइट्रोजन ( 'रांधा0827 ) 
खाती है, मगर यह कमी हर साल पूरी होती रहती है, क्योंकि ज़मीन को 
नाइट्रोजन हवा से भी मिलता है ओर फ़सल काटने के बाद जो जड़े 
जमीन में रह जाती हैं उनके सड़ने से भी मिलता रहता है| इसका परि- 
णाम यह होता हे कि अधिकांश जमीनों में नाइट्रोजन की कमी नहीं 
हो रही है !?! 

यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इंग्लेए्ड और जमनी में 
५० फ्री सदी जमीनें ५० एकड़ से ऊपर की हैं ओर १ और ५ एकड़ के 
बीच की जमीनें इंग्लेएड में केवल १-१ फ्री सदी और जमनी में ४.३ फ्री 
सदी हैं। भारतवष का हाल तो ऊपर बताया ही जा चुका है कि «यहाँ 
७६ फ्री सदी से अधिक जमीनें १० एकड़ से कम की हैं ओर १५.४ फ्रीं 
सदी ज़्मीनें १ एकड़ या उससे भी कम की हैं | अगर यह बात ध्यान 
में रखी जाय कि इंग्लेग्ड और जमनी में प्रति एकड़ पेदावार भी हिन्दु- 
सस्‍्तान से कहीं अधिक है तो यह तुलना और भी मार्क की हो जाती हैं। 
हमें यहां पर यह भी समझ लेना चाहिए कि कितनी बड़ी होने से एक 
जमीन आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समझी जाय, यानी मामूली साल में ओर 
खेती के मोजूदा उपायों से एक किसान कुटुम्ब का हिन्दुस्तानी दंग पर 
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बिना ओर उधार लिये आराम के साथ गुजर हो सके । यहां भारतवष के 
कुछ कृषि-विशेषज्ञों की इस विषय पर राय बता देना काफी होगा । कीडिंग 
“दक्षिण की ग्रामीण व्यवस्था? नामक अपनी पुस्तक में आथिक खेती की 
व्याख्या इस तरह करता है--“एऐसी खेती जिसमें किसान को आवश्यक 
खच्चे पूरे करने के बाद अपना ओर अपने कुटुम्ब का उचित आराम के 
साथ भरणु-पोषण करने लायक़ पेदा करने का मौक़ा मिल सके ।” कीटिंग 
यह भी कहता है कि “दक्षिण में आदश-खेती वह होती है जिसमें एक 
ही जगह ४०-४० एकड़ मज्ञे की ज़मीन हो, कम-से कम एक अच्छा 
सिंचाई का कुआं हो और खेत पर घर हो । *“*“*“ "दक्षिण के सूखे 
भाग में, जहाँ जमीन हल्की हो, ३० एकड़ से काम नहीं चल सकता।” 
युक्तप्रान्त के हालात के बारे में स्टेनली जीवन्स का खयाल है कि 
लगभग ३० एकड़ की खेती एक कुटुब को साधारण-आराम से रखने के 
लिए, काफ़ी है। इन अंकों में अत्युक्ति की भूल नहीं हो सकती, क्योंकि 
आज-कल ऐसी खेती करनेवाले कुट्धम्बों में से भी बहुत थोड़े कुट॒म्त्र भारी 
कर्ज से मुक्त पाये जाते हैं | डा० ई० डी० लूकस ने होशियारपुर ज़िले के 
बेरमपुर गाँव की आर्थिक जांच की थी। किसान कुटुम्बों के आय-ब्यय की 
विस्तृत खोज के बाद वह इस नतीजे पर पहुँचे कि क़ज्न लिये बिना १४ 
एकड़ ज़मीन से एक जाट कुट॒ग्ब का गुज्ञर नहीं हो सकता । डालिगं की 
यह राय है कि पंजाब में किसान को जच्र तक किसी और ज़रिये से आमदनी 
न हो; आराठ-दस एकड़ से आराम के साथ उसकी गुजर नहीं हो सकती । 


8 २५९; # 
गांवों की दरिद्रता 
अ्रच हम आगे बढ़ें ओर भारतीय किसानों की आथिक स्थिति की 
ज्यादा तफ़सील से जाँच करें| १८७० की पुरानी बात है । दादाभाई 
नौरोजी ने उस समय यह साबित करने का प्रयत्न किया था कि भारतवर्ष 
के साधारण लोग आधे भूखे रहकर गुज्ञर कर रद्दे हैं । उन्होंने हिसाब 
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लगाया था कि हिन्दुस्तान में प्रत्येक आदमी की ओसत सालाना आमदनी 
२० रुपया है। वह यह भी कहते हैं: --“यह भी ध्यान में रखना चाहिए 
कि हरेक ग़रीत्र मजदूर को औसत पदावार का पूरा हिस्सा नहीं मिलता 
है | ऊँचे और मध्यम वर्गों को बहुत बड़ा भाग मिलता है और गरीब 
वर्गों को बहुत छोटा, और रहन-सहन का कम-से-कम ख्च आमतौर पर 
आओसत हिस्से से अधिक होता है। भारतवष्च के सब साधारण को दशा 
ऐसी दिखाई देती है । उन्हें जीवन की कम-से-कम आवश्यकताओं की 
पूति के लिए भी काफी साधन नहीं मिलते ।? 

श्य८० में सरकारी हिसाब लगाकर देखा गया तो प्रत्येक, किसान की 
ओसत आमदनी श्८ रुपया पाई गई | श्टूटर२ में अल क्रोामर और डेविड 
बरबर ने यह अन्दाज लगाया था कि यहाँ के लोगों की वार्षिक आय 
प्रति व्यक्ति सरासरी २७) रुपया है | 

डिगवी सम्पन्न ब्रिटिश मारत! (0579९70प5 छिप [709) 
नामक अपनी प॒स्‍्तक में इस परिणाम .पर पहुँचे थे कि सारे ब्रियिश भारत 
की आबादी को देखा जाय तो फ्री आदमी १७ रुपये ४ आने वार्षिक आय 
हैं | धनिक वग की आमदनी की गु जाइश रखने के बाद उसने हिसाब 
लगाया था कि भारतीय किसान की औसत सालाना आमदनी १२ शिलिग 
या £ रुपये हैं। उसने यह भी कहा, “इससे एक पंस रोज़ का भी नहीं 
पड़ता । इत आमदनी को बराबर-बराबर बॉँट दिया जाय तो उससे अच्छी 
तरह गुजर नहीं हो सकती । इससे तो पश्चिमी देशों की बड़ी पशु-शालाओं 
के मवेशियों का भी काम नहीं चल सकता ।” 

१६ ०१-२ में लॉड कजन ने यह हिसाब लगाया था कि किसानों की 
आमदनी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष २०) है और सारी जनसंख्या की 

०) रुपया है। 

श्री वाड़िया ओर श्री जोशी ने हिसाब लगाकर बताया है कि १६१३- 
१४ की साल में मारतवष के लोगों की प्रति व्यक्ति ४४ रुू० प आ० 
६ पाई आय थी । 
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श्री शाह और श्री खम्बाटा ने प्रति व्यक्ति स्थूल आय का यह हिसाब 
बताया है कि १६०० से १६१४ तक ३६) आय रही, १६१४ से १६२२ 
तक ५८३ रुपया रही, १६०० से १६२२ तक ४४३ रुपया रही ओर 
१६२०, १६२२ में ७४ रुपया रही । ( अगर होम चाज यानी हिन्दुस्तान 
से लिये जाने वाला अंग्रेजों का वाषिक खच निकाल दिया जाय तो यह 
य ६७ रुपया थी। ) याद रहे कि १६२२ की बड़ी रकम बढ़ी हुईं 
सम्पन्नता प्रकट नहीं करती है, बल्कि उसका कारण यह था कि लड़ाई के 
बाद रुपये की क्रीमत असाधारण तोर पर बढ़ जाना था । 
हाल में जो जाँच पड़ताले हुईं, उन्हें देखा जाय तो केन्द्रीय साहू- 
कारी-जाँच कमेटी का कहना है कि “प्रांन्तीय कमेटियों की रिपोर्ट और दूसरे 
प्रकाशित अंकों से मालूम होता है कि १६२८ के भावों के आधार पर खेती 
की सालाना पंदावार की कुल स्थूल कीमत १२ अरब रुपयों के क़रीब होती 
है | इस बात के साथ-साथ यह भी ख़याल रक्खा जाय कि कुछ सहायक 
धन्धों से किसानों को शायद अपनी खेती की आमदनी का बीस फ़ौसदी भाग 
ओर मिल जाता है | यह भी खयाल न रखा जाय कि पिछुले दस साल में 
अआनादी बढ़ी है ओर १६२८ से भाव घट गए हैं तो मी ओसत आमदनी 
लगभग ४२ रुपये या तीन पाउण्ड सालाना से ज्यादा नहीं पाई जाती ।इस 
प्रकार आमतौर पर किसानों की निधनता में कोई सन्देह नहीं रह जाता।” 
ध्यान रहे कि यह हिसाब १६२८ के भावों के आधार पर लगाया 
'गया है और तब से खेती की पेदावार की क्रीमत कम-से-कम ५४० फीसदी 
घट गई है। इस प्रकार अगर हम १६२१ से होने वाली जनसंख्या की 
वृद्धि का खयाल न करें तो भी आज किसानों की फ्री आदमी औसत 
सालाना आमदनी २०) से अधिक नहीं निकलेगी। इसके अलावा इन 
औसत आमदनियों में बहुत बड़ी-बड़ी श्रामदनियाँ भी तो शामिल हैं । 
सारे जोड़ में से इन्हें निकाल दिया जाय तो जो ७६ फ्रीसदी किसान १० 
एकड़ से भी कम की खेती करते हैं | उनकी आमदनी इतनी कम निकले 
कि उस पर विश्वास भी नहीं हो सकता । 
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लायलपुर के सरकारी कृषि कॉलेजवाले सरदार करतारसिंह ने #777 
0 ०८0प705 ॥7 (४7८ £पा]9०7 ( पश्नाब की खेती का हिसाब ) 
नामक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने पंजाब के ६ ज्ञिलों की कुछ सम्पन्न 
खेतियों की आमदनी का व्योरेवार हिसाब लगाया है । उन्होंने जो ऑँकड़े 
निकाले हैं वे नीचे दिये जाते हैं| ये बड़े चोंकाने वाले और महत्वपूर्ण 
आँकड़े हैं क्योंकि पंजाब भारतवष में सब से सम्पन्न ओर खेती में सबसे 
बढ़ा हुआ प्रान्त समभा जाता है। 
नीचे लिखे नक्शे में अलग-अलग जिलों के किसानों की एक एकड़ 
की स्लालिस आमदनी यह समभकर दिखाई गई है, मानों सारी जमीन 
किसानों के ही क़ब्ज़े में होः--- 
जिला आमदनी 
१६२८-२६ १६२६-३० १६३०-३१ 
रू० आर० पा० रु० आर० फ० रु० आ०» पा० 


लायलपुर पर शेड ३ डंडे ६ ७ १५ १४ ११ 
सरगोधा ३४ रहे ७ १२३ ७ १० ३ ६ २ 
मोंण्टगोमरी डर ११ ७ शेर ० ६€& ६ 8१ ए(: 
ग्रमृुतसर दंड है ै २७ (३ ० 3 शेर रिे 
रोहतक है . गे का है ३ १ ४५ 
मुलतान ४ ९६६ दूं ९३ ६€ & (० ₹*+ ६दे 
जालन्धर रे८ (२३ ० रहे १३ ६५६ (श् श्र € 
होशियारपुर २० ७ ७ ३१ ७ ७ १२ १० ४ 
लुधियाना रशू ३ हे श्र ४ ऐ ३ १५ २ 
ओोसत 

नहरी बस्तियों में ४३ २ ४रे १५ २ ११ ४ ७ 
अच्छी सिंचाई से ३२ २ ० श्८ ७ ६ ६ २ ६€ 


योग ४७ ७ ८ रे६ १ेर ६ ६० १४ २ 
रिसालेवाला छोड़कर 
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नहरी बस्तियाँ . ३३ ११ ४ र्‌४ ३ ०» पू. ८ ४ 
योग ३२ ८ ४ २० १ ३ ७ १४ ७ 

इस प्रकार ऊपर के नक्शे से मालूम होता है कि १६२८-२६ से 
लगाकर १६३०-३१ तक इन जिलों में फ्री एकड़ औसत खालिस आमदनी 
३२-८-४ से घटकर ७-१४-७ रह गई । चूँकि पंजाब में ५५ फ़ीसदी से भी 
अधिक खेतियाँ ५ एकड़ से कम की हैं इसलिए १६३०-३१ में वहाँ के 
ग्रधिकांश किसानों की शुद्ध आय केवल ४० रुपये थी और अगर साधारण 
कुटुम्च ५ आदमियों का मान लिया जाय तो एक आदमी की वार्षिक 
ग्रामदनी ८) रुपये होती है | इन अंकों से भली भांति कल्पना की जा" 
सकती हैं कि पंजाब से निधन समझे जाने वाले दूसरे प्रान्तों की क्या 
हालत होगी । 

श्री चाबूराम मिश्र ने कानपुर जिले के एक गाँव की आथिक जाँच 
की है इसमें उन्होंने युकतप्रान्त की खरीफ़ ओर रबी फसल की फ्री एकड़ 
पैदावार पर खेती के खर्च और पेदावार की क्रीमत का हिसाब लगाया है। 
इस नीचे लिखे हुए दिसाब से मालूम हो सकता है कि किसान को बहुत 
ही कम मुनाफ़ा रहता है और उसी पर उसे गुज़र करनी पड़ती है । 

ज्वार का एकड़ गेहूँ का एकड़ चने का एकड़ 

सारी पैदावार की रु० आ” पा० रु० आ० पा० रु० आ> पा० 


स्थूल कीमत (दर ० ० ६६ ० ० रेट ० ० 
खेती का खच ११५ ६ ० शें८ ४ 4 १७ ८ ० 
लगान जी मा 





बचा हुआ मुनाफा ४१. २० ० 9७ १२ ० ० ८८: ० 

यह याद रखना महत्व की बात है कि ऊपर "का हिसाब: १६३३-३१ ' 
में लगाया गया था | चूँ कि उस समय से भाव बहुत गिर गए हैं इसलिए 
एक एकड़ पर मुनाफ़े की गुज्नायश ऊपर के नक्शे में दिखाये गए मुनाभ़रे 
से आधी के क़रीब समझना चाहिए | दुसरी पदावार का हाल भी इससे 
कुछ अच्छा नहीं है | हम निभर होकर यह मान सकते हैं कि सारे 
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भारतवर्ष को देखा जाय तो तीस फीसदी से श्रधिक किसानों को आज 
कुछ भी मनाफा नहीं होता । अ्रसल में किसानों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी 
है जिन्हें पैदावार की रथूल कीमत से उत्पत्ति का खच॑ और लगान मिला 
कर अधिक देना पढ़ता दै । भाव इतने घट गये हैं कि उत्पत्ति का खच 
जो अ्रजकल पदावार को स्थूल क्रोमत का ४० फीसदी के क़रीब हो जाता 
है उसमें सरकार या'ज़मींदार को दिया जाने वाला लगान मिला दिया 
जावे तो किसान के पास लगभग कुछ भी नहीं बचता । पंजाब के तीन 
खेतों का जिनमें रिसालेवाला सरकारी खेत भी शामिल है, १६३०-३१ 
का हिसाब देखकर जो आँकड़े निकाले गये हैं उनसे पता चलता हे कि 
खेती से खालिस आमदनी ज्ञमींदार को कितनी और किसान को कितनी 
होती है| इसका नक्शा नीचे दिया जाता है।' 

१ नहर की सिंचाई के खेत जिन पर १६ ३:२-३१ में बटाई प्रणाक्षी के 


अनुसार खेती हुईं थी | 

ज़िला और खेत का एक एकड़ की प्रति एकड़ पर प्रति एकढ़ पर 
आकार स्थूल आय खच खालिस आमदनी 

लायलपुर २७८५ र० आ० पा० रु० आझा० पा० र० आ०» पा० 

ज़मीदार १७ १४ ० ६ १५४५ ६ ९(€१०? श४॑ ६ 

किसान १७ १३ ११ २३१३ ६ ४५ १४ १० 

योग ३५ ११ ११ ३० १३ ३ ४ (१४ ८ 

लायलपुर रिसालेवाला सरकारी खेत ८८०२३ एकड़ 

ज़मींदार २५ ३ ० ८ ७ ११ श(श६ (१ शीर3 

किसान २४५ 3७ ११ रहे १० २ 4 ९ बे १० 

योग े २४७ १० ११ ३२२ ० श्एझ ८ ११ 

मोण्टगोमरी २५ एकड़ 

ज़मीदार २० १० ६ ७ १३ २ १९ १३ ४ 


१. “इंडिया एनेला[इज्ड' में त्रजनारायया का निबन्ध देखिए जिल्द दो | 
पृष्ठ २४ । ब ़ 
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किसान १६ १४ छः रे ६ ३ ५ प्ः 
योग .. ४० ० ६ र३१ ६१० ६ (१ ८ 
इस नक्शे से मालूम होता है कि दो खेतों पर किसानों को कुछ भी 
मुनाफ़ा नहीं हुआ उल्टे घाटा रहा । द 
सारी आमदनी पर जमींदारों को फ्री सदी कितना हिस्सा मिलता है 
इसका पंजाब को खेती के हिसाब” नामक पुस्तक में हिसाब लगाया गया 
है। ये अंक कई खेतों और अलग-अलग जिलों के बारे में हैं ओर नीचे 
के नक़शे में दिये जाते हैं : -- 
सारी आय के हिसाब से जमींदार 


वष ज़िला खेत की आय का फ्री सदी अनुपात 
५६२२-२४ लायलपुर २३२ एकड़ ६१.९ 
१६२५-२६ 99 २८ ,, ६०.६ 
99 99 प्८ ,, ६०,६ 
0 मोण्य्गोमरी |५० ,, ६४.६ 
है 99 १५७४ ;; द्रव 
१६२६-२७ लायलपुर र्‌८ ,, ३.६ 
१9 9) र्र८ 997 ६३ हि 
99 39 ,ै, 3६६ ५ ६६५७ 
कु मोण्टगगोमरी ५० ,, ६७,७ 
हु सरगोधा १३४५ ,, ७७.६ 
१६२७-२८ लायलपुर र्‌८ ,, श्८८, ७ 
95 99 २४० ,, ७२ १ 
9१ १9) ७६६ 5; ६६, १ 
; मोण्टगोमरी ४० ,; ८१.६ 
१६२७-२८ मोण्टगगोमरी ४२२ एकड़ ६४-५६ 
93 सरगोधा र्‌>० ,, ६७.२ 


१६२८-२६ लायलपुर र्‌८ ,, ७३०३ 
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१६२८-२६ 99 ७3&&€ ,$ ६३.७ 
99 मोग्ट्गोमरी २४३ ,, ६२.१ 
हा सरगोधा र्‌८ ,, ७४.६ 
१६२६-३० लायलपुर र्‌८ ,, ७८७ 
9१ १9 ८८०२३ ,; 3० ६ 
४५ मोण्टगोमरी ३६४ ,५ कर 
93 सरगोधा र्‌८ , ध्प३ 
१६३०-३१ लायलपुर २७२ ,) २२१७ 
99 99 ट्ू०२२ 99 €०,० 
9५ मोण्टगोमरी २४ ,; १४०६ 
आओसत, २७ खेत ८२४ 


इस प्रकार जेंसा इन २७ खेतों के औसत अंकों से प्रकट है, खुद 
खेती करनेवाले किसान के उलल्‍्ले तो पेदावार का १८ फ्री सदी भाग भी 
नहीं पड़ा ओर ज़्मीदार ने ८२ फ्री सदी हिस्सा ले लिया । 

बंगाल के आर्थिक जाँच बोड ने १६३३ में बांकुड़ा, फरीदपुर और 
पत्रना ज़िले के कुछ किसान कुट॒म्बों के आय व्यय सम्बन्धी आँकड़े इक 
किये थे | उनकी जांच उन कुट्धम्बों के बारे में थी जो बंगाल के किसानों 
में नीचे दर्ज के नहीं समझे जाते | इन आंकड़ों से पता चलता है कि 
किसानों का पूरी तरह दीवाला निकल चुका है | 

बांकुड़ा ज़िले में जिन २५८ कुटुम्बों की जाँच की गई थी उनके बारे 
में आंकड़े नीचे दिये जाते हैं | १६२८ में ऐसी ही जांच और की गई 
थी । इन दोनों जांचों के अंकों की तुलना करके यह दिखाया गया है कि 
मौजूदा आर्थिक उथल-पुथल का क्या परिय्याम हुआ है । 


१६रु८ १६३३ 
एक कुटुम्ब की औसत सालाना स्पये रुपये 
अआमदनी १४६ प्प्६्‌ 


एक कुटुम्ब का औसत सालाना खर्च २६७ १६६ 
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घाटा १२१ ८३ 

एक ऋणी कुट्ठम्ब पर क़ज् २३५७ ३०४ 

फ़रीदपुर जिले में ४२४ घरों की जांच की गई थी और इसके ये 
परिणाम निकले :--- 


श्६र८ १६३३ 
एक कुटुम्न की औसत सालाना रुपये रुपये 
अमदनी २०७ १०५ 
एक कुटुम्ब का औसत सालाना ख़चे श्ध्द श्श्ष्र 
घाटा ० १३ 
एक कुटम्बर पर क़ज़ श्ष्व्य २१७ 


पबना ज़िले में २६७ कुद्धम्त्रों की जांच हुईं थी ओर उसका नतीजा 
यह निकला :-- 


१६२८ १६३३ 
एक कुटम्ब की औसत सालाना रुपये र्पये 
आमदनी १७६ ७६ 
एक कुट॒भ्ब का सालाना खचचे १४६ दर. 
एक कुटुम्न पर औसत क़ज्ज १०१ १५६ 


अगर हम यह ध्यान में रखें कि एक कुटुम्ब में साधारणतः लगभग 
छः मनुष्य होते हैं तो हमें खयाल हो सकता है कि एक आदमी की वार्षिक 
आय कितनी थोड़ी है | इसमें मी यह बड़ी दुःखदाया बात है कि ये 
कुटुग्ब ज्यादातर मध्यम श्रेणी के किसानों के समझे जाते हैं । 

भारतवर्ष के किसान आमतौर पर आधे भूखे रहते हैं | यह बात इस 
तरह हिसाब लगाकर सिद्ध की जा सकती हे कि हर आ्रादमी कितनी खेती 
करता है ओर -देश में पेंदा होनेवाले अन्न का प्रत्येक मनुष्प को औसत 
कितना हिस्सा मिलता है । ब्रिटिश भारत के १६३४-३४ साल के खेती 
के आंकड़ों से पता चलता है कि उस वे ब्रिटिश भारत में १३ करोड़ 
७० लाख एकड़ ज़मीन पर दरअसल खेती हुई । अ्रगर हम इस संख्या 
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में ब्रिटिश भारत की कुल जन संख्या. का जो मोटे रूप में २७ करोड़ है, 
भाग दें तो एक आदमी के पीछे एक एकड़ की खेती का औसत भी 
नहीं पड़ता | 

इसी तरह अगर हम ब्रिटिश भारत की अन्न की सोरी पेंदावार का 
जो ५ करोड़ टन के लगभग होती है, असली वज्ञन लेकर उसे कुल 
आबादी में बांट दें तो एक आदमी के लिए रोज्ञाना एक पांउण्ड से भी 
कम औसत पड़ता है। अ्रलबत्ता इस हिंसात्र में निर्यात, पशुओं का चारा 
आर हानि वगरा की उचित गुझज्लायश रख ली गई है। ध्यान रहे कि इन 
अआसतों से इतना ही पता चलता है कि देश के भोजन सम्बन्धी साधन 
आमतोर पर कितने कम हैं | इनसे यह मालूम नहीं होता है कि भिन्न- 
भिन्न वर्गों में इस अन्न का वास्तविक बयवारा कितना कम ज्यादा होता है। 

इस मोहताज हालत में किसान को विवश होकर साहूकार से रुपया 
उधार लेना पड़ता है । यह क़ज्ञ उसे ज़मींदार या सरकार का लगान 
चुकाने के लिए. ही नहीं बल्कि अगली फ़लल तक अपने और अपने 
कुटुम्ब के भरण पोषण के लिए भी लेना पड़ता हे ओर उस पर बेहद 
ब्याज देना पड़ता है। यही खास वजह है कि पिछुले छः सात साल में 
गांवों पर क़ज़् इस बुरी तरह बढ़ गया है । 

यह सवाल किया जा सकता है कि ऐसी दशा में भी किसान क्‍यों 
अपनी ज़मीन से चिपटा हुआ है | इसका एक ही उत्तर है ओर वह यह 
है कि उसके लिए दूसरा कोई धन्धा ही नहीं है | शहरों में घोर बेकारी 
छाई है ओर गांवों में मांग से कहीं अधिक मज़दूर मिल जाते हैं । अपने 
गांव में किसान को कम-से-कम इतना सन्‍्तोष तो रहता ही है कि मैं विरोधी 
या अनजान सामाजिक वातावरण में नहीं रहता । परन्तु शहर में चले 
जाने पर तो सम्मव है वह देहाती जोवन की थोड़ी बहुत सुविधायें भी खो 
बेंठे और रोजगार न मिले, सो अलग | इसलिए. वह भूख से पेंदा होने 
वाली निराशा के साथ अपने छोटे से जमीन के टुकड़े को छाती से लगाये 
रहता है। मगर यह बात ध्यान देने लायक है कि बहुत से किसान कुट्ठम्ब 
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अपने जवान आदमियों को शहर में भेज देते हैं | वहाँ जाकर वे कमाई 
करते हें और प्रतिमास थोड़े से रुपये घर भेज देते हैं। इस रुपये से 
कुटुग्ब, ज़मींदार या सरकारी अफ़सर को, लगान चुका पाता है | 

खेती के मजदूरों में से अधिकांश के पास जमीन नहीं होती । कृषक- 
वर्ग का यही सबसे अधिक शोषित श्रंग है। खेती करनेवाले लोगों की 
दिन-दिन भरमार होने से इन मज़दूरों की संख्या तेज्ञी से बढ़ रही है। 
यह संख्या १६२११ से १६३१ के बीच में २,१६,७६,००० से ३,१४ 
८८०,००० हो गई ओर किसानों की संख्या इसी काल में ७,४६,६५४५,००० 
से घट कर ६,११,८०,००० रह गई । ये लोग ञ्राम तौर पर नीची जाति 
के होते हैं ओर इन्हें मध्यम या सम्पन्नवर्ग के किसान खेत के काम पर 
रख लेते हैं | कुछ उच्च जाति के ग़रीब किसान भी ऐसे होते हैं जो अपने 
हाथ से खेती का काम करना सामाजिक दृष्टि से नीचा समभते हैं और 
इसलिए बोआई और कटाई के दिनों में थोड़े से मजदूर रख लेते हैं । 
इन मजदूरों की मजदूरी बहुत ही कम होती है । श्र आज कल अधिकांश 
भारतवष में १ से ३ आने रोज़ के बीच में दी जाती है। सिफ़ कटाई ओर 
बोआई के दिनों में जब अधिकसे-अधिक काम रहता है तो पुरुष मज्ञदुर 
को चार आने तक दिये जाते होंगे । स्त्री मज़दूरों को शायद ही कभी दो 
आने रोज़ से अधिक दिया जाता है | कपास बीनने के समय की बात 
अलग हे |, उन दिनों स्त्रियां ठेके पर काम करती हैं ओर एक दो आना 
रोज़ अधिक भी कमा सकती हैं | यह भी रिवाज है कि मालिक लोग रोज 
या फ़सल के अन्त में मज्ञद्र को कुछ अन्न दे देते हैं | परन्तु यह नहीं 
भूलना चाहिए कि खेती के मज़्दरों को साल में थोड़े ही दिन काम 
मिलता है । वष में कम-से-कम छुः मास उन्हें कुछु भी आमदनी नहीं 
होती ओर काम के दिनों की कमाई पर ही ग़ुज्र करना पड़ता है। 

भारतवर्ष के कुछ हिस्सों में खेती के मज़दरों की सामाजिक दशा 
गुलामों से अच्छी नहीं है | इस विषय में गुजरात के हालियों ओर बिहार 
के भूमियों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया नाता है । यदद 
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खेती के मज़दूरों का एक स्थाई वग है | “हाली खेती के वे मज़दूर हैं जो 
अपनी सुविधा से मजदूरी पर काम नहीं करते: उन्हें बड़े ज्ञमीदार पीढ़ी- 
दर-पीढ़ी स्थाई नोकरों के रूप में रखते हैं और घर और खाना देते हैं । 
वे नोकरी छोड़कर ओर कहीं घन्धा नहीं कर सकते | इन हालियों और 
गह-युद्ध से पहले के अमरीकन खेतियों के गुलामों की स्थिति में सिफ़े इतना- 
सा अन्तर है कि इन लोगों के शरीर ओर परिश्रम पर मालिकों का एका- 
धिकार अदालत स्वीकार नहीं करतीं । ये कानून से आज्ञाद परन्तु व्यवहार 
में दास है ।? ( ७ 5पप्रतए ० रिप्रार्ग #टणाणाए एा "0प्ाा।2 
अर्थात्‌ गुजरात की ग्रामीण अथ-व्यवस्था का अवलोकन । लेखक--जे० 
एम० मेहता | पृष्ठ १२५ ) 


देहात के इस आर्थिक सबनाश में भी सरकार ने अपनी आर्थिक 
नीति निर्देयी ही रखी है | हालाँकि १६२८ से किसानो की आमदनी कम 
से कम ५०-६० फीसदी घट गई है, फिर भी लगान तो लगभग उतना 
का उतना ही लिया जाता है| लगान मुल्तवी करने और छूट देने में 
इतनी कंजूसी से काम लिया गया है कि लोगो की व्यापक-द्रिद्रता में 
कोई खांस राहत नहों पिल पाई है। इसके विपरीत लगान की वसूली के 
(लिए, सच जगह कठोर उपाय काम में लाये गए हैं। असल में सरकार ने 
हमेशा किसानों सम्बन्धी परिस्थिति का सामना करने में कड़े शासन का 
सहारा लिया है । ज्ञमींदारी इलाक़ों में ज्ञमींदारों को इस बात की स्वतन्त्रता 
रही है कि वे पिछले सालों या पिछली फ़सल की बक्राया के लिए भी 
किसानों को बेदखल करदे | ज्ञमींदार लोग नज़राना ओर इसी तरह के 
दूसरे अत्याचारों के रूप में जो बाव अबवाब गेरक़ानूनी तौर पर लेते रहे 
हैं, उनमें कोई कमी नहीं हुई है, ओर इस बारे में किसानों की रक्षा के 
लिए सरकार ने कोई कारवाई नहीं की दे । 


इन बातों से यह निस्संदेह साबित हो जाता है कि आज भारतवर्ष 
के साधारण किसानों की बहुत बुरी हालत है। इस स्थिति से होने वाले 
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परिणामों का सार अध्यापक के० टी० शाह ने नीचे लिखी पंक्तियों में 
मली भांति दे दिया हैः-- 

“भारतवष के लोगों को पूरा खाने को नहीं मिलता। इसका नतीजा 
स्पष्ट और अनिवाये है। या तो तीन-तीन आदमियों में से एक-एक को 
भूखा रहना चाहिए. | या हरेक को तीन बार के आवश्यक भोजन में से 
एक बार का भोजन छोड़ देना चाहिए। पिछली बात श्रधिक आसान है 
परन्तु उसमें उतनी ही बुराई ओर हानि है। यह साधारण रिवाज हुए 
बिना नहीं रहती और इसका परिणाम यह होता है कि लोगों की शरोर- 
सम्पत्ति और शक्ति दिन-दिन घयती जाती है और उसे पूरा करने के लिए 
अधिक पेदावार कर सकना और भी कठिन हो जाता है । यह दुष्चक्र पूरा 
हो गया | तुलनात्मक दृष्टि से मारतवासियों की शक्ति और योग्यता जाती 
रही है, क्योंकि उन्हें काफ़ी खाने को नहीं मिलता | वे अपनी कम-से-कम 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मी पूरी पेदावार नहीं कर सकते, क्योंकि 
उनमें शक्ति और सामथ्य नहीं रहे |” "* 

एक बड़े गोरे अफ़सर डालिंग ने पंजाब के कुछ जिलों के किसानों की 
दरिद्रता के बारे में जो बाते कही हैं वे शेष्र भारत की नो दहाई देहाती- 
आबादी के लिए. और भी सच हैं | किसानों के रहन-सहन के तरीके की 
चर्चा करते हुए, वह कह्दता है “यह पचास बरस पहले की माप है। उस समय 
सच्च लोग आमतौर पर सीधा-सादा घर में बना हुआ खद्दर पहनते थे, 
सोने के जेवर क्वचित ही मिलते थे, और बाजरी या गेहूँ के दैनिक भोजन 
में बहुत कम तबदीली होंती थी । आज भी दाल शौक़ की चीज्ञ समझी 
जाती है श्रौर शलजम और प्याज की तरकारी ही ञ्रामतौर पर खाई 
-जातो है। सिवाय उत्सव के या ऐसे मोक़ों के, जब किसी पशु को अपनी 
मौत मरने से या बीमारी से मरना रोंकने के लिए पहले ही मारा जाता 
है, मांस बहुत कम खाया जाता है। शादी ब्याह में भी आमतोर पर 
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चावल से बढ़िया चीज्ञ की दावत नहीं दी जाती। बकरा श्रोर मिठाइयाँ 
किसान को बहुत प्रिय होती हैं, परन्तु वे बहुत ही कम देखी जाती हैं। 
भोजन की तरह कपड़ा भी सादा और कम होता है । दो जोड़े शायद ही 
किसी स्त्री-पुरुष के पास मिलते हों । हाल ही में बुखार की मरी फेली थी, 
तब पीड़ित गाँव के निवासियों को साफ कपड़े पहनने की जोरदाह सलाह 
दी गई थी | उनका जवाब यह था, हमारे पास तो ये ही कपड़े हैं जो हम 
पहनते हैं' ओर यह बात सांधारण किसान ने भी कही और गाँव के पटेल 
ने भी कही । घर घटिया-से-घटिया चीज़ों के बने होते हैं। उनमें सिफ़ 
आवश्यक सामान होता है। खाने-पीने ओर रोशनी के, मिट्टी के बतेन, 
कूटने-पीसने के लिए ओखली ओर चक्की, कातने के लिए चर्खा ओर 
तकवा, छानने के लिए चलनी और टोकरी और सोने के लिए एक-दो 
चारपाइयां होती हैं | अन्ध विश्वास खूब फेले हुए, हैं ओर नज़र लग जाने 
का डर सबको होता है पक 22 दर ? 4 

बंगाल की प्रान्तीय साहकारी जाँच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा 
है कि किसान की खुराक जेल के भोजन से दस फ़ीसदी अच्छी है ।”” 

बंगाल के सरकारी स्वास्थ्य विभाग ने १६२७-२८ की अपनी वार्षिक 
रिपोर्ट में स्वीकार किया है किः--- 

“ग्रकेले बंगाल में हर साल पन्द्रह लाख आदमी मर रहे हैं। ओरोयत 
साढ़े सात लाख बच्चे १५ वष्र के होने से पहले ही प्रतिवर्ष चल बसते हैं । 
यह सारी मत्यु-संख्या का लग-भग २५ फीसदी भाग है। चोथाई मोतें 
ऐसी बीमारियों से होती हैं जो रोकी जा सकती हैं। बंगाल के मोजूदा 
किसानों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी खुराक खाती है जिसे खाकर चूहे भी 
५ सप्ताह से अधिक नहीं जी सकते। अपर्याप्त भोनन से उनकी जीवन 
शक्ति इतनी घूट गई है कि वे घातक रोगों की छूत का मुकाबिला नहीं 
कर सकते । गत वषं १,२०,००० मनुष्य हेजे से, ३,५०,००० मलेरिया 
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से, ३,४५०,००० क्षय से और १,००,००० अंतड़ियों के बुखार से मर गये। 
आौसत ४५,००० नवजात शिशु हरसाल दौरे के शिकार हैं ।” 

कुछ वष पहले भारत के चिकित्सा विभाग के संचालक सर जान- 
मेग ने देहाती इलाक़ों की स्वास्थ्य सम्बन्धी अवस्था की जांच की थी । 
उन्होंने नीचे लिखी चोकाने वाली बातें प्रकट की हैं | यह हिसाब लगाया 
गया है कि लग-भग एक करोड़ तीस लाख मनुष्य इन्द्रिय-रोगों से पीड़ित 
हैं, बीस लाख की संख्या क्षयवालों के लिए बहुत थोड़ी है, खराब खाने 
के कारण साठ लाख आदमियों को रतोंधी की तक़लीफ़ हैं, लग-भग साठ 
लाख बिल्कुल अन्धे हैं | अच्छा खाना नहीं मिलने से २० लाख मनुष्यों 
को अंतड़ियों की बीमारियां रहती हैं, और कम से कम ५ करोड़ हर 
साल मलेरिया के शिकार होते हैं। यह संख्या ग्रासानी से १० करोड़ के 
ऊपर जा सकती है। यह भी हिसाब लगाया गया है कि सारे भारतवघषे 
को देखा जाय तो ३६ फीसदी लोगों को अ्रच्छा खाने को मिल जाता है, 
४१ को घटिया और २० फ़ीसदी को खराब खाना मिलता है | बंगाल 
में ये संख्यायें क्रशः २२, ४७, और ३१ हैं। बच्चोंकी मृत्यु संख्या का 
अनुपात हिन्दुस्तान भर के लिए फ्री हज्ञार २३२.६ है और युक्रप्रान्त 
के लिए ३०३ है। माताओं की मृत्यु संख्या सारे भारत के लिए प्रति 
सहस्त २४.५ है ओर अकेले बंगाल में ५० जितनी बड़ी है। ( इंग्लेए्ड 
और वेल्स में माताओं की मृत्यु संख्या १६३२ में ४-०६ थी) 

यह याद रखने की बात है कि जहां इंग्लेण्ड और वेल्स में जीवन 
का माप ४७४ वे का है वहां औसत हिन्दुस्तानी श्य८१ में ३० वष और 
आज कल सिफ्र २३ वर्ष जिन्दा रहने की आशा करता है। इंग्लेग्ड से 
हिन्दुस्तान की मृत्यु संख्या लग-भग २३ गुनी है । इंग्लेएड और वेल्स में 
जहां मृत्यु संख्या ११.७ है वहां हिन्दुस्तान में १६३० में २६.८ थी । 

साधारण किसानों की अत्यन्त गिरी हुई शरीर सम्पत्ति और जीवन- 
शक्ति अकाल ओर मरी के समय बहुत बुरी तरह प्रकट होती हे | अ्रन्दाज 
लगाया गया है कि १६ वीं सदी की अन्तिम चोथाई में अकाल के कारण 
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सवा तीन करोड़ आदमी मरे | १६१८ के काले बुखार से एक ही साल 
में एक करोड़ दस लाख स्त्री पुरुष चल बसे | इन बातों से इस बात का 
काफ़ी प्रमाण मिल जाला है कि भारतबष में श्रंग्रेज़ों का राज्य केसा है। 
इसने सौ वर्ष से कुछु ही अधिक समय में किसानों की यह दुददंशा 
करदी है । 
£ रे; 
किसानों की कज़ेदारी 


अब हम गांवों की क़ज्ञदारी की तरफ़ ध्यान दे सकते हैं । यह भारत 
के किसानों की समस्या का एक बड़ा पहलू है। 

जब तक हम यह विचार न करले कि हिन्दुस्तानी किसान की क़ज्ञ- 
दारी केंसी और कितनी है, तबतक किसानों की गरीबी का पूरा-पूरा खयाल 
नहीं हो सकता | 

१६३० में प्रान्तीय साहकारी जांच कमेटियों की जो रिपोट प्रकाशित 
हुई हैं उनमें अलग-अलग प्रान्तों की देहाती क्जंदारी का हिसाब दिया 
गया है। इस हिसाब को बिलकुल सही तो नहीं समझा जा सकता, परन्तु 
इससे संसार व्यापी खेती सम्बन्धी उथल-पुथल के शुरू होने से ओर खेती 
की पेंदावार के भावों की मौजूदा गिरावट से पहले के हालात का लग-भग 
सच्चा चित्र सामने आजाता है| यह हिसाब नीचे के नक्शे में दिया 


गया है--- 
प्राष्त कुल देद्दाती कज दारी 
.. करोड़ रुपयों में 
बम्बई (सिंध सहित) ७३ ८१ 
मद्रास ; नल १४० 
बंगाल ३:4६ १०० 
युक्त प्रान्त श्२्ड. 
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मध्यप्रान्त और बरार रे ३६२ 
बिहार-उड़ीसा न १५५ 
ग्रासाम 5 २२ 
केन्द्रीय इलाके हे श्ष्ट 
कु म ३५-५५ लाख 
बर्मा ५०-६० 


केन्द्रीय कमिदी ने हिसाब लगाया था कि कुल ब्रिटिश भारत की 
देहाती क्रजदारी लगभग ६०० करोड़ रुपये की थी | 

कमेटी ने स्वीकार किया है कि सारी शहादत से यह साबित होता है 
कि अंग्रेजी राज्य में भारत की देहाती क्रजंदारी तेजी से बढ़ी है। इस 
विचार की पुष्टि में कमेटी ने सर एडवर्ड मैक्लैगन का हवाला दिया है। 
उसने १६११ में ऐसा कहा था कि.“यह तो बहुत पहले से मानी हुई बात 
है कि क़जंदारी हिन्दुस्तान के लिए नई चीज नहीं है| मनरो, एलूर्फिस्टन 
ओर दूसरे लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया हे कि हमारे शासन की शुरूआत 
के समय भी ऋण बहुत था । परन्तु यह भी मानी हुई बात है कि हमारे 
शासन काल में ओर खासकर पिछली आधी सदो में क्रजंदारी बहुत बढ़ी 
है | समय-समय पर जो समाचार मिलते हैं उनसे और बे ओर रहन की 
सालाना शहादत से साफ़ जाहिर है कि गत अरद्ध शताब्दी में क्रज में 
बहुत वृद्धि हुई है |” 

देहाती कज १६२१ ओर १६२६ के बीच में कितनी तेजी से बढ़ा, 
यह पंजाब कमिटी के लगाए, हुए. हिसाब से प्रकट होता है । कमिटी का 
विश्वास है कि पंजाब की कुल ग्रामीण क़जंदारी १६२२ में ६० करोड़ 
थी ओर १६२६ में बढ़ती-बढ़ती १३५ करोड़ हो गई | चू कि मोटे रूप 
में इस काल में भाव ५० फीसदी गिर डगए,, इसलिए. कज की वृद्धि का 
सच्चा भार इन अंकों से कहीं अधिक हो गया | वह लगभग २७० करोड़ 
“रुपये हो गया । 
आज तो १६२६ से भी कहीं बुरी हालत है। संसार व्यापी उथल- 
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पुथल का असर मारतवपष्र के कृषकवर्ग पर इतना गहरा पड़ा है कि इस 
समस्या पर विचार करनेवाले सभी विशेषज्ञों के खयाल से १६२६ से 
१६३७ के ब्रीच के सात वष में ब्रिटिश भारत की कुल देढ्ाती कजंदारी 
क़रीब-क़रीब दुगनी हो गईं है | इस समय वह लगभग १६ अश्ररब रुपये 
है | साथ ही, इस अरसे में भावों के बुरी तरह गिर जाने से, जितना इन 
आंकड़ों से प्रकट होता है, उससे क़ज का असली बोभा बहुत अधिक हो 
गया है । 

इस भार के बुरी तरह बढ़ जाने का खास सबब यह हुआ कि जहां 
१६२६ से किसानों की आय आधी से ग्रधिक घट गई, वहां उन पर 
लगान का बोभा उतना ही रहा है | पीड़ित प्रदेशों में सरकार ने कहीं- 
कहीं जो छूट दी है वह बहुत ही कम है ओर उससे स्थिति में कुछ मी 
सुधार नहीं हुआ है। ज़्मींदारी इलाकों में किसानों के सिर पर 
मुक़दमेबाज्ञी का भार और पड़ गया। किसानों में लगान देने का 
त्रिलकुल सामथ्ये न रहने से बकाया बहुत इकट्री हो गई और जमींदारों 
ने उनपर बेशुमार दावे कर दिए। इसका भारी बोभा किसानों पर 
पड़ा | मुकहमेबाजी के खच के लिए वत्तमान अवस्था में और तो कहीं 
से रुपया मिल नहीं सकता था। बेचारे किसानों को साहूकार की शरण 
लेनी पड़ी | 

यह स्पष्ट है कि इस भारी क़जदारी का कारण किसानों' की बहुत 
थोड़ी आमदनी ही है | क़्जदारी का बहुत बड़ा भाग इस वजह से है कि 
७४ फीसदी से अधिक किसानों को जमीन से पूरा खाने-पीने तक नहीं 
मिलता । ऐसे मामलों की संख्या बहुत बड़ी है जिनमें माल विभाग के 
कमंचारी या जमींदार लगान के रूप में और साहूकार ब्याज और मौजूदा 
क़जं की अदायगी के पेटे साल मर की सारी पेदावार ले जाते हैं। ऐसी 
हालतमें किसान को पूरी तरह साहूकार पर आश्ित रहना और साल-दर- 
साल क़र्ज लेकर गुजर करना पड़ता है। अन्त में क्जंदारी का बोभा 
इतना बढ़ जाता है कि अगर किसान जमींदार की जमीन बोता है तो 
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लगान न दे सकने के कारण बेदखल कर दिया जाता है और अगर वह 
अपनी धरती में खेती करता है तो उसकी जमीन ऋण चुकाने में साह- 
कार के हाथ में चली जाती है। 

इस तरह ग्रामीण॒-भारत की सबसे विकट समस्याश्रों में से एक, आ्राज 
यह क़जंदारी की समस्या है। भाव इस बुरी तरह गिर गए हैं और क़ज- 
दारी का बोका इतनी तेजी से बढ़ा है कि देखकर आश्रय होता है । आज 
हालत यह है कि ८० फीसदी से भी ज्यादा किसानों के पास इस समय 
जितनी-सी खेती की जमीनें हैं उनसे वे अपना क़जां कभी नहीं चुका 
सकते | इस बीच में ब्यान की जिन ऊंची दरों पर रुपया उधार लिया 
जाता हैं उन्हें देखते हुए क्रज की रक्रम बहुत अधिक बढ़ रही है । 

साहूकार किसानों का कहां तक शोषण करते हैं इसका अन्दाज 
ब्याज की दरों और उन गैर-क्रानूनी ओर राक्षसी युक्तियों से लगाया जा 
सकता है जो साहूकार लोग क़जदारों से अधिक से अधिक रुपया ऐंठने 
के लिए काममें लाते हैं | ब्याज की दरों की कमी-बेशी का सिलसिला 
बहुत लम्बा चोड़ा है। अलग-शअ्रलग प्रांतों में लिये जानेवाले ब्याज 
का प्रान्तीय साहूकारी जांच कमेटियों ने पता लगाया है | वही हम नीचे 
देते हें । 

आसाम में ब्याज की दर १२ से ७५ फीसदी तक होती है | “आासाम 
में घान उधार दिया जाता है। अगर वह साल के अन्त में न चुका दिया 
जाय तो मूल ओर ब्याज को जोड़कर नया खाता लिखा लिया नाता है 
छझौर २४ या ३७१ फीसदी ब्याज की आगे के लिए. लिखावट हो जाती है।” 

बम्बई में साधारणरूप में ब्याज की दर १९ और ५० फीसदी के 
बीच में होती है । सबसे अधिक ब्याज सिंध में लिया जाता है । 

बंगाल में अलग-अलग जिलों में कम से कम दर १० से ३७३ फी- 
सदी और अधिक से श्रधिक ३७) से ३०० फी सदी होती है ।”? 

बिहार और उड़ीसा में “उड़िया भाषी जिलों में २५ फी सदी और 
शेष प्रान्त में ५० प्रति सेंकड़ा” ब्याज लिया जाता है । 
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मध्य प्रान्त में ब्याज की मामूली दर १२ से २४ फ्री सदी के बीच 
में होती है । अनाज के ऋण की दर प्रान्त के भिन्न-भिन्न भागों में बहुत 
भिन्न है और जेसा अनाज लिया जाता है वेसा ब्याज देना पढ़ता है। 
ब्याज की दर २५, ४० या २०० फ्री सदी भी हो सकती हे । 

मद्रास में “ब्याज की मामूली दर १२ से २४ फ्रीसदी तक होती है 
झोर कभी-कभी २६ या ४८ फ्रीसदी तक पहुंच जाती है” "५ जमींदार 
आर किसान भी ऐसी शर्तों पर लेनदेन का व्यवसाय करते हैं। आम- 
तौर पर वे चीजें उधार देते हैं। मगर अदायगी की शर्ते पदार्थ के रूप 
में ही होती है | ऐसे कर्जों पर मौसम भर के लिए. २५ से ४० फ्रीसदी 
ब्याज लिया जाता है ।”” 

“पंजाब में अ्रगर काफ़ी सम्पत्ति गिरवी रख दी जाय तो क़ज्ञ पर ब्याज 
की अधिक दर १३३ फीसदी होती है। बिना गिरवी के क्रज्ञ निधन 
किसान लेते हैं। उनपर ७५ से १५० फ्रीसदी ब्याज लिया जाता है ।” 

“युक्तप्रान्त में देहाती साहूकार १८ से ३७३ फ्रीसदी के बीच में लेते 
हैं | क्रिस्तताले आमतौर पर ४४ फ्रीसदी ब्याज लगाते हैं ओर काबुलियों 
का ब्याज ७५ से ३०० फ्रीसदी तक होता है* ।” 

क़जंदारों पर ब्याज की इन भारी दरों का बोका इस बात से और 
भी बढ़ जाता है कि अधिकांश साहूकार ब्यान-पर-ब्याज लगाते हैं | 

इसके सिवाय साहूकार लोग किसानों के अज्ञान और निरक्षरता से 
लाभ उठाकर कुछु निहायत बेजा हरकतें करते हँ--इनमें से सबसे साधा- 
रण हरकतें ये हैं:--- 

१. रुपया देते वक़ साहूकार मूल में से साल भर का सारा ब्याज 
पहले ही काट लेता है | मगर क्रज लेनेवाले से ख़त में पूरे रुपये की रसीद 
लिखवा लेता है। चूँकि पेशुगी लिये हुए. ब्याज की साहूकार कोई रसीद 
नहीं देता इसलिए, वह साल भर बाद ब्याज की माँग आसानी से: कर 
सकता है । 
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२. बहुत से साहूकार रुपया देने से पहले क्रज लेनेवाले से कोरे 
कागज पर हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी करवा लेते हैं ओर आगे चल- 
कर अगर क्रजंदार समय पर ब्याज न चुकावे तो अ्रसली रक्रम से ज्यादा 
लिख लेते हैं । 

३. साहूकारों के लिए यह मामूली बात है कि वे अपने बहीखातों में 
ऐसी चालबाजियोँ करते हैं जिनसे दी हुई असली रक्रम से ज्यादा 
दिखाई दे । 

४. जहाँ क्रज लेनेवाला निरक्षर होता है वहाँ खातों में अक्सर दी हुई 
असली रक़म म॑ से ज्यादा लिखी जाती है । 

५. चूँकि बहुत कम साहूकार रसीद देते हैं इसलिए उनके बहीखातों 
में क्रजंदार को घाटे में रखने वाले ग़लत इन्दराज कर दिये ज्ञाते हैं। 
अक्सर साहूकार त्याज की मिली हुईं कुछ किस्ते तक अपने बहीखातों में 
लिख लेने का कष्ट नहीं उठाते । 

६. कजदारों को सोदा पटाने के लिए. कुछ रुपया मभेंटस्वरूप देना 
पड़ता है | इसे गिरह खुलाई श्र्थात्‌ थेली का मुँह खोलना कहते है । 

७. आगे चलकर कहीं रुपया न चुकाया जाय, इसके लिए. साहूकार 
शर्तिया बेनामे लिखवा लेते हैं । 

पश्चिम खानदेश के भील प्रदेश में जाल्पा नामक एक साहूकारी प्रथा 
है | इसके अनुसार जो भील फ़सल से पहले उधार लेना चाहते हैं वे 
फ़सल पर साहूकार को अमुक मात्रा में अन्न देना स्वीकार करते हे | बदले 
में साहुकार उन्हें रुपया उधार देता है | मगर क्रजदार से उसे जो अन्न 
मिलने वाला है उसकी क्रीमत बाज्ञार भाव से बहुत कम लगाता है | 
भ्रगर उधार की रकम बड़ी होती है तो साहूकार क्रजंदार की पेदावार 
बाज़ार भाव से आधी से भी कम क्रीमत में ले जाता है | ऐसे अवसरों पर 
ब्याज की दर ४०० से ४०० फ़ीसदी तक' पहुँच जाती हे । 

हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों में, खासकर बिहार उड़ीसा में, मध्य-प्रान्त 
के कुछ पिछड़े हुए प्रदेशों में ओर युक्त प्रान्त में क्रजदारी के कारण 
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आध्िक गुलामी इतनी बढ़ी हुई पाई जाती है कि उसे लगभग कोटुम्बिक 
दासता कहा जासकता है । ऐसी अवस्था में श्रगर क़जंदार अपना क़ज चुकाने 
में असमथ होता है तो या तो साहूकार खुद उसी को बिना कुछ लिए, कुछ 
वष तक अपना काम करने को मजबूर करता या उसी काम के लिए 
उससे एवजी लेता है | यहाँ पर यह याद रखना महत्व की बात है, कि 
जायदाद और क़रारनामे के कानूनों का विस्तार हो जाने और उनका 
कठोर पालन होने के कारण ब्रिटिश राज्य में भारत के साहूकारों की 
स्थिति बहुत मजबूत हो गई है । क़ानून की मौजूदा व्यवस्था में घनी 
साहूकार क़ानून की रू से अशानी और निधन किसान से बहुत आसानी 
से रुपया ऐएँठ सकते हैं। पहले ऐसी बात नहीं थी । 

किसानों की इस असाधारण भारी क़जदारी का आथिक परिणाम 
भयंकर हुआ है | इस बुरी बात को बहुत लोग जानते हैं कि साहूकार लोग 
आमतौर पर मूल रकम की अदायगी पर ज्ञोर नहीं देते ओर उस समय 
तक ब्याज इकट्ठा होने देते हैं जब वे इतने सबल हो जातें हैं कि वे क़ज- 
दार की सम्पत्ति दीवानी अदालत से अपने नाम करवा लें । इस प्रकार 
पिछले २५ साल में बहुत-सी जमीन भारतवष भर के छोटे-छोटे किसानों 
के हाथ से निकलकर साहूकारों के क़ब्जे में चली गई है। 

यह महत्व को बात भी समझ लेना चाहिए कि जिन साहकारों के 
पास जमीन हैं उनमें बहुत से शहरों में, यानी अपनी जमींदारियों से दूर 
रहने वाले हैं | वे अपनी जमींनें किसानों को किराये पर दे देते हैं और 
अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध गुमाश्तों को सोंप देते हैं । गुमाश्ते आमतौर 
पर बड़े अत्याचारी और खाऊ होते हैं । इस प्रकार जमीन के साहूकारी 
वर्ग के हाथ में जाने से गांवों में दूर रहने वाले जमींदारों की प्रथा की 
सारी बुराइयोँ बढ़ रही हैं। खयाल रहे कि पंजाब में भूमि के अ्रथकृकरण 
"क़ानून (गाव 3]८02007 2८८ ) के अनुसार जमीन ग्रेर- 
काश्तकार लोगों को नहीं दी जा सकती | इस लिए. वहाँ धनी जमींदार 
लेन-देन का विस्तृत व्यवसाय करते हैं ओर छोटे-छोटे किसानों की जमींनें 
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इन मालदार किसानों के हाथ में चली जाती हैं | इससे बचने का कोई 
उपाय नहों हे। 


जमीन का बन्दोबस्त 

ज़मीन के बन्दोबस्त की प्रणाली से जमीन के सम्बन्ध में सास 
ताल्‍लुक्रात बन जाते हैं | इनके टांचे में रहकर हो खेती का कारोबार 
चलता है| जमीन पर जिस तरह का अधिकार होता है उसीके अनुसार 
यह तय किया जाता है कि सारी पेदावार का बंटवारा किस प्रकार हो। 
उसका उत्पत्ति के साधन ओर कला पर भी जबरदस्त असर होता है। 
इसके अलावा बन्दोबस्त की अलग-अलग प्रणालियों का अलग-अलग 
राजनेतिक और सामाजिक महत्त्व होता है | इसलिए, भारतवष में जमीनके 
बन्दोबस्त की जो प्रणालियाँ प्रचलित हैं उनकी जांच कर लेना आवश्यकहे। 

मोटे तौर पर, हिन्दुस्तान में जमीन के बन्दोबस्त की प्रणालियों का 
दो बड़े विभागों में बाँठा जा सकता है, यानी जमींदारी और रेयतवारी । 

पहली प्रथा खासकर बंगाल, बिहार, युक्तप्रान्त और उत्तर मद्रास 
में पाई जाती है | इसमें जमीन के मालिक जमींदार होते हैं। वे अपने 
इलाके का लगान सरकार को चुकाने के लिए जिम्मेदार होते हैं | जमींदार 
अपनी जमीन ठेके पर किसानों को दे देते हैं ओर उनसे लगान वसूल 
कर लेते हैं | उसका कुछ भाग सरकार को लगान के रूप में चुका दिया 
जाता है। और बाकी जमीन के मालिक की हेसियत से जमींदार खुद रख 
लेते हैं । सरकार का किसान से कोई वास्ता नहीं होता । 


रैयतवारी प्रथा थोड़े बहुत रूपान्तर के साथ शेष सारे भारत में प्रच- 
लित है | इसमें जमीन का मालिक खुद किसान होता है, लगान हर खेती 
पर अलग-अश्रलग मुकरर किया जाता है । और किसान सीधा सरकार में 
जमा कराता है । 

इतिह्षास की दृष्टि से देखा जाय तो जमींदारी प्रथा हिन्दुस्तान को 
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अंग्रेजों से मिली है। मुगलों के राज्य में सिद्धान्त रूप में तो जमीन का 
मालिक पूर्ण्रूप से राज्य ही होता था परन्तु पेदावार किसान और सरकार 
या सरकार की ओर से लगान इकट्ा करने के लिए नियुक्त अधिकारी 
आपस में बांद लेते थे । इस प्रकार लगान उगाहनेवालों का एक वर्ग था । 
मगर वे थे राज्य-कमंचारी, वे राज्य की ओर से काम करते थे ओर उन्हें 
एक निश्चित माप के अनुसार वेतन दिया जाता था | जब मुगल साम्राज्य 
छित्न-मिन्न हुआ ओर उसके कारण लगान वसूली का संगठन भी टूट 
गया तो लगान वसूल करनेवाले लोग अधिकाधिक लूट मचाने लगे और 
केन्द्रीय सरकार से स्वतन्त्र हो गए । शासन की अव्यवस्था से लाभ उठा- 
कर उन लोगों ने अपना अधिकार पेतृक बना लिया । चू कि सम्राट और 
उसके सामन्तों की सत्ता लगभग लगान पर ही पूरी तरह निर्भर थी और 
लगान की वसूली दिन-दिन कठिन होती जाती थी, इसलिए केन्द्रीय सर- 
कार ने इस लगान वसूल करने वालों को एक प्रकार के जमींदार बन 
जाने दिया | इन लोगों ने सरकार को अमुक वार्षिक रक़म देना स्वीकार 
किया और इन्हें किसानों से इच्छानुसार वसूल करने की स्वन्त्रता दे दी 
गई । इस प्रकार की जमीदारी प्रथा पहले-पहल मुग़ल सामाज्य में ओर 
विशेषतः बंगाल में पेदा हुई और थोड़े ही समय में भारतवष के दूसरे 
भागों में फेल गई । जसे-जसे प्रत्येक प्रान्त की सरकार कमजोर होती गई 
वेसे-वेसे इन जमींदारों का बल बढ़ता गया । 

जब ईस्ट इग्डिया कम्पनी ने बंगाल की दीवानी हाथ में ली, उस 
समय इन ज्ञमींदारों की बहुत बड़ी संख्या थी ओर इनमें और जमीन के 
पूरे मालिकों में बहुत कम अन्तर था। लॉर्ड कॉनवालिस ने समझ लिया 
कि इन जमींदारों से खजाने को लगान का रुपया तो बराबर मिलता ही 
रहेगा, साथ ही इनका एक राजभक्क जमींदार वर्ग भी बनाया जा सकता 
है । और अंग्रेजों की ही सष्टि होने के कारण ये लोग विरोधी शक्तियों के 
मुक़ाबिले में अ्रंग्रेजों के लिए. ख़ास सहारे का काम देंगे। 

ब्रिटिश साम्राज्यवाद का इसीमें स्वाथ था कि किसी भी तरह का राज- 
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नेतिक खतरा न हो और देश का आर्थिक-शोषण होता रहे । इसलिए 
उसे ऐसे अमीर जमींदारों की जरूरत थी जो श्रपनी राजनेतिक और 
आर्थिक प्रतिष्ठा के लिए नये शासकों पर निर्भर रहे और सावंजनिक 
असन्‍्तोष के मुक़ाबले में एक बाँध का काम दें | इस प्रकार जिन इलाकों 
पर इन जमींदारों का नियन्त्रण था उनके सम्पूर्ण स्वामित्त का अधिकार 
उन्हें दे दिया गया और बंगाल के किसानों के हाथ से उनकी जमीन की 
मिल्कियत का पुश्तेनी हक छीन लिया गया | 

ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने शोषण के जो साधन मौजूद थे उन्हें क्रायम 
ही नहीं रखा, बल्कि उनमें वृद्धि भी कर दी | मुट्ठी भर घनी जमीदारों 
को लाखों किसानों का स्वामी बना दिया गया । किसानों की जमींदारों से 
रक्षा करने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं की गईं । इसलिए, इन 
बेचारों की हालत धीरे-धीरे गुलामों की-सी हो गई | सरकार ने नमींदारों 
से अपना लगान सख्ती से बसूल किया ओर जमींदारों ने किसानों को करों 
के भार की चक्की में पीस डाला | जमींदार अपने किसान से कहां तक 
रुपया ऐंठ सकता है इसकी क़ानून में कोई सीमा नहीं बांधी गई | इसलिए 
जब तक ज्ञमीदार सरकार का रुपया बराबर चुकाता रदह्दे तबतक क़ानून 
उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता | किसान जमीन के स्वामित्व से ही वंचित 
नहीं किये गए, बल्कि उन्हें बुरी से बुरी लगान वृद्धि का शिकार भी बना 
दिया गया | लगान न चुका सकने पर एक साथ बहुत से किसानों को 
बेदखल कर देना मामूली बात हो गई और रुपये की वसूली के लिए 
कठोर उपाय काम में लाये जाने लगे | 

बंगाल में जमीन के स्थायी बन्दोबस्त की प्रथा को जारी हुए १४० 
वर्ष हो गए, मगर उससे स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा | असल में बंगाल 
के किसान १६ वीं सदी से भी आज अधिक दलित और दरिद्व हैं। 
अआसामियों सम्बन्धी क्रानूनों से आसामियों को जरूर थोड़े से अधिकार 
मिले हैं ओर सरकारी क्रिया के बिना लगान बढ़ाने की भी मनाई हो गई 
है | मगर इन पाबन्दियों की जमींदार लोग चालाकी से और निर्भय होकर 
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अवहेलना करते हैं । बतमान स्थिति में जमीन के लिए खूब स्पर्धा चल 
रही है, लगान सब जगह बुरी तरह बढ़ाया जा रहा है और चू कि अधि- 
कांश किसान मोजूदा लगान चुकाने में सवंथा अ्रसमथ हैं, इसलिए बे- 
दख लियों का भी खूब जोर हे । 

जमींदारों के ग़ेर-क्लानूनी करों की कड़ी मार किसानों पर बराबर पड़ 
रही है, परन्तु बंगाल की जमींदारी प्रथा का शायद सबसे बुरा लक्षण यह 
है कि हाथों खेती करनेवाले किसान और जमींदार के बीच में आसामियों 
ओर उनके आसामियों का एक बड़ा सिलसिला बन गया है । इनकी 
संख्या दस से तो शायद ही कम होती हो, और कभी-कभी पच्चीस तक 
भी पहुंच जाती है। इनमें से हरेक किसान की मेहनत से होनेवाली पेदा- 
वार में से हिस्सा बँटा लेता है | नतीजा यह होता है कि सारी पंदावार का 
बहुत ही छोटा-सा भाग किसान के प्ले पड़ता दे । हिसाब लगाकर देखा 
गया है कि किसान जितना लगान देता है उसका ४७४ से ७५ फ्री सदी तक 
हिस्सा जमींदार ओर दूसरे बीच के आदमियों के पास रह जाता है। 
जिस प्रथा में ज़्मींदार अपनी ज्ञमीदारियों से दूर रहते.हें, उसमें अश्रनेक 
बुराइयाँ हैं, गुमाश्ते लोग ज़ालिम ओर भ्रष्ट होते हैं ओर इस प्रकार 
अनाचार खूब फेले हुए हैं । 

युक्तप्रान्त और मद्रास की ज्ञमींदारी प्रथा भी उसी लगान वसूल करने 
वाले लोगों के वर्ग से निकली और सरकार की नीति भी बंगाल सरीखे 
राजनेतिक और आशिक विचारों से ही प्रेरित हुईं । परन्तु जमींदारी प्रथा 
की बुराश्यों सब जगह एक-सी ही हैं। बंगाल की तरह युक्तप्रान्त .में भी 
असामी क़ानन ( ॥८ःथ7८ए ८६८ ) से जो थोड़ा-सा संरक्षण 
आसामियों को मिला है, उसकी . खुलेतोर पर अवहेलना की जा रही है 
ओर बड़े पेमाने पर बेदखलियां करना और मनमाने ढंग पर लगान बढ़ा 
देना मामूल्री बात हो गई है। युक्तप्रान्व की नई शासन रिपोर्ट के अनु- 
सार आगरा टेनेन्सी एक्ट की रू से जहाँ १६३३-३४ में १,६४,४६४ 
नालिशें और बेदखलियाँ हुई थीं वहां १६३४-३४ में उनकी संख्या १,७२९, 
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५४७४ हो गई । “पिछले वष के मुक़ाबिले में मुकदमों की संख्या ७६,३१२ 
से ७६,६५५ हो गई और जिस क्षेत्र में बेदखलियोँ हुई उसका विस्तार 
२,१४,००० एकड़ से २३,१७,४४० एकड़ हो गया ।” रिपोर्ट में आगे 
चलकर कहा गया है कि, “इस वृद्धि का कारण यह है कि जिन जमींदारों 
की स्थिति सविनय अवज्ञा आन्दोलन के खत्म हो जाने से संभल गई है 
उन्होंने लगान न देने पर बेदखली के जाब्ते को अधिक काम में लाना 
शुरू कर दिया है और जिन लोगों के पास कई कारणों से पट्टे के बिना 
भी जमीनें थीं उनसे पिण्ड छुड़ाने के लिए ४४ वीं धारा की व्यापक शर्तों 
से लाभ उठाया है ।” “अग्रवध रेण्ट एक्ट की रू से होनेवाली नालिशों 
अर दरख्वास्तों की संख्या ७०, ०६५ से ७७,४१३ हो गईं । सबसे 
अधिक वृद्धि ८,१८१ नालिशों और बेदखली या बेदकलली की सहायता 
की दख्वास्तों में हुईं ।? लगान की वसूली के लिए. जमींदार कठोर से 
कठोर दमन के उपाय काम में लाते हैं | बक़ॉया की वसूली के लिए जमीं- 
दार और उनके कारिन्दे अत्यन्त दरिद्र किसानों को महंगी मुकद्दमेबाजी 
में घसीटते हैं । लगाभ न चुकाने के मामलों में आसामी क्रानून ने किसानों 
के मुक़ाबले में जमींदारों के हाथ में बड़े विस्तृत अधिकार सॉप दिये हैं । 
युक्॒प्रान्तों में जमीदारों के लिए. किसानों से सरकाशी तोर पर दिखाये 
जानेवाले लगान से कहीं अधिक लगान ले लेना कोई असाधारण बात नहीं 
हैं | इसके अलावा कई दूसरी गेर कानूनी लागे' भी ली जाती हैं । युक्त 
प्रान्त के माल विभाग के एक बड़े अफसर का यह बयान ध्यान देने योग्य 
है। “यह याद रखना चाहिए कि कड़ा शब्द न कहकर नरम शब्द ही कहा 
जाय तो बाव अबवाब अलग-अलग तरह के हैं ओर इनकी उत्पत्ति भी 
अलगं-अलग दंग से हुई है | मौजूदा अबवाब की वृद्धि ओर नये श्रबघाब 
की सृष्टि कभी-कभी अजीब तौर पर हुईं है| उदाहरण के लिए, एक पूर्वी 
जिले के एक बड़े जमींदार का लड़का जब गाँव मं ग्रामोफोन लेकर घूमा 
तो बाप ने उसी नाम-का बाव वसूल कर लिया | **“४*' घर बनाने, पेढ़ 
लगाने ओर कुआं खोदने यानी अपनी खेती को सुधारने की रिश्राया पर 
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नजराना देने की प्रथा शायद अ्रभी कुछ समय तक जारी रहेगी और जब 
तक यह उचित मर्यादा के भीतर रद्देगी तब तक उस पर आपत्ति भी नहीं की 
जायगी। भूसा,गन्ना, पयाल आदि पर बाव लेना सिद्धान्त की दृष्टि से बेजा है- 
इन वर्षों में इसका अमल ओर भी बेजा रहा है-- ओर जहां पहले यह हर 
किसान से बहुत थोड़ा लिया जाता रहा है वहां अ्रब यह बहुत बढ़ा दिया 
गया है ।* * “इससे भी कम मुनासिब अबवाब हैं जो बड़े-बड़े जमींदार लेते 
हैं । उनमें हम देखते हैं, यह आशा रक्‍खी जाती है कि जमींदार के कुटु॒म्ब 
में ब्याह शादी होने पर आसामी उसे कच्चा एक मन गेहूँ दे ओर हर 
मौसम में एक दिन ज्ञमींदार की सीर ज़मीन को मुफ्त जोते । इन अनिय- 
मित करों में गाँव के ये र-काश्तकार बाशिन्दों को भी अ्पमा-अपना हिस्सा 
देना चाहिए | चमार दो जोड़े जूते, गड़रिया एक कम्बल, पासी+--जो 
आमतौर पर गाँव का चोकीदार होता है--एक बकरा, और कह्दार प्रति 
तालाब एक मन सिंघाड़ा हर साल देता है। तेली, भड़भूजा ओर जुलाहा 
बारह आने से डेढ़ रुपये तक अलग-अलग सालाना रक़में देते हैं । यह 
देखते हुए कि इनमें अधिकांश लोग जितना कमाते हैं उतना खा जाते 
हैं, ये कर लेना ज्यादती मालूम होती है। अब समय आ पहुँचा है कि 
ज़मीदार यह समझ लें कि लगान के अलावा दूसरे अबवाब लेना समय 
के विपरीत बात है ओर इसलिए ऐसा करना बन्द कर देना चाहिए. ।*?? 

यह बाव अबवाब की पूरी सूची हर्गिज नहीं है । 'मोयराना! ओर 
“हाथयाना” जेंसे कई अजीब-अजीब अबवाब और हैं जिनके अनुसार हर 
आसामी को ज्ञमींदार के मोटर या हाथी रखने के ख़च के लिए कुछु-न-कुछ 
देना पड़ता है। अपनी बेकार ओर रह्दी जायदाद को ठिकाने लगाने के लिए 
लाटरी डालना ओर उसमें अपनी आसामियों को ज़बरदस्ती शामिल करना 
भी जमींदारों के लिए. मामूली बात है | 
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रेयतवारी प्रथा में भी किसान की हालत इससे शायद ही कुछ अ्रच्छी 
हो । खेती पर गुजर करने वाले लोगों की संख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ती 
जा रही है ओर इस कारण जमीन के टुकड़े होते चले जा रहे हैं॥ आम- 
तौर पर दरिद्रता और कर्जदारी बढ़ रही है ओर जमीन के मालिक 
किसानों की संख्या बराबर घट रही है ! म॒ट्ठी मर लोगों के हाथ में जमीन 
चली जा रही है| छोटे किसानों की सम्पत्ति साहूकार या बड़े किसानों के 
क़ब्जे में चली जा रही है और इसका परिणाम यह हो रहा है कि जमीं- 
दारी प्रथा में ज़्मींदार लोगों का जो काम है, वही काम करने के लिए 
शैयतवारी प्रथा में भी मालदार किसानों का एक प्रत्नल वर्ग पेदा हो गया 
है | यह याद रखना महत्व की बात है कि जो पंजाब मालिक किसानों की 
भूमि समझा जाता है वहाँ साठ फ्रीसदी से भी ज्यादा ज़्मीन की खेती 
नकंद या पेदावार के रूप में लगान देने वाले आसामी लोग करते हैं । 

हाल ही में कांग्रेस की नियुक्त की हुई एक कमेटी ने महाराष्ट्र के 
किसानों की हालत की जांच की थी | उसकी रिपोट में कहा गया है कि 
“बीच के हल्के में ८० फ्रीसदी जमीन के मालिक २६ फ्रीसदी किसान हैं । 
हमारी अपनी जाँच से मालूम हुआ है कि अधिकांश गाँवों में ४-५ बड़े- 
बड़े खातेदारों के बीच में कम-से-कम ५० फीसदी से भी अधिक गाँव की 
जमीन बंटी हुई है। ये ऊपरवाले लोग नीचेवाले छोटे-छोटे किसानों को 
अपनी जमीन किराये पर दे देते हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रंगत-वारी 
प्रदेशों में जमींदारी है ओर किसानों में भारी बहुमत के लिए किराये की 
समस्या मौजूद है ।” आगे चलकर रिपोर्ट में कहा गया है कि “नये 
जमींदारों ओर उनके आपस का सम्बन्ध बिलकुल टकेदारी का होने के 
कारण राज्य ने दुर्बल पक्ष की रक्षा के लिए श्रभी तक कोई नियम बनाने 
की बात सोची नहीं है |?” 

यह बात अच्छी तरह जानी हुई हे कि जमींदारी इलाक़ों में जमींदार 
लोग जितने अत्याचारी होते ईं उतने ही उनके रेयतवारी भाई-बन्द भी 
होते हैं | पंजाब के बड़े जमींदारों की चर्चा करते हुए. डालिंग साहब कहते 
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हैं “कहा जाता है कि सिफ ५ फ़ीसदी जमींदार ही ऐसे हैं जो अपने आसा- 
मियों पर किसी-न-किसी तरह जुल्म नहीं करते | बाकी के जमींदार 
आसामियों के खेतों में अपने घोड़े छोड़ देते हैं, अपने मिहमानों के 
सत्कार के लिए उनके मुर्गे-मुर्गी पकड़ लेते हैं या जो मले आदमी गाँव 
छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें मुक्दर्में लगाकर इतना तंग किया जाता है कि 
बेचारे विवश होकर लौट आते हैं ।” चूँकि रेयतवारी इलाक़ों में आसामी- 
कानून नहीं होते, इसलिए, बड़े-बड़े जमींदारों को बेदखली और लगान 
वृद्धि के मामले में आसामियों पर असीम सत्ता होती है | कुछ रेयतवारी 
प्रदेशों में तो लगान वृद्धि का रोग ज्ञमींदारी इलाक़ों से भी बुरा हे । रेयत- 
वारी प्रदेशों में बड़ा ज़्मींदार अकेला ही जुल्म करनेवाला होता है, बीच का 
आदमी नहीं होता, साहूकार का बल भी वहाँ बहुत साधारण होता है । 
आँकड़ों से मालूम होता है कि ज्ञमींदारी इलाकों से रेयतवारी प्रदेशों में 
किसानों की क़ज्जंदारी बढ़ी हुई है। इसका एक कारण तो यह हैं कि बहुत 
थोड़ी आमदनी होने से ज़मीन के छोटे-छोटे मालिक थोड़ी पँजी श्रोर खच 
करके अपनी ज्ञ़मीन को अच्छी बनाने की खूब कोशिश करते हैं । दूसरा 
कारण यह है कि ये लोग साहूकार के पास अपनी ज़मीन गिरवी रख 
सकते हैं ओर इसलिए, उन्हें उधार मिलने की अधिक सुविधा है। परन्तु 
चूँकि वे अपना क़ज्ञ या उसका सालाना ब्याज तक जमा कराने में बिल- 
कुल असमश्र हैं इस लिए. हर साल उनके ज्यादा-ज्यादा खेत साहूकारों 
के हाथ में चले जा रहे हैं ओर, साहूकार तो अपनी खेतियों से दूर रहने 
वाले ज़मींदार होते हैं । क्‍ 

ज़मीदारों के बुरी तरह किराया बढ़ाने श्रोर क्जंदारी की समस्याओं 
के अलावा सरकारी लगान की ज्यादती का भी बड़ा सवाल है । 

तत्वतः सरकारी लगान का अनुपात अवनतिकारक है यानी जितना 
ग़रीब किसान उतना ही उसपर कर का भार अधिक पढ़ता है। चूँकि ग़रीब 
ओर अमीर किसानों को एक-सा लगान देना पड़ता है ओर उसमें हर किसान 
की कुल आमदनी के हिसाब से सीधी कमी-बेशी नहीं होती, इसलिए, 
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जिनमें कम-से-कम देने का सामथ्य होता है उन्हीं पर सबसे भारी बोभा 
पड़ता है। इस प्रकार रेयतवारी इलाक़ों के अधिकांश किसान सरकारी 
लगान के ब्ोफ से पिसे जा रहे हैं । 

संक्षेप में रेगतवारी प्रदेश के किसानों की तीन बड़ी शिकायतें हैं । 

१. जमीन शुरू के छोटे-छोटे मालिकों के हाथ से निकल कर धीरे- 
धीरे खेती न करनेवाले साहूकार ओर बड़े जमींदार वर्ग के हाथ में चली 
जा रही है । 

२. क्रजंदारी का भार बहुत बढ़ गया है। 

३. सरकारी लगान बहुत ज्यादा है, सख्ती से वसूल किया जाता है 
ओर जमीन के छोटे-छोटे मालिकों के लिए. बहुत भारी पड़ता है । 

सारी समस्या में सबसे मुश्किल बात यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
ने भारतीय खेती को पू जीवादी अर्थ-व्यवस्था के मैदान में तो ला पटका, 
मगर इस तरह पटका कि किसान के लिए, भावा-सम्पन्नता के सारे रास्ते 
बन्द हो गए । संसार-ज्यापी स्पर्धा के पूं जीवादी वायुमएडल में किसी की 
खेर नहीं है । उसके साथ वास्ता होने के कारण जमीन के बन्दोबस्त की, 
क्या जमींदारी और क्या रेयतवारी, दोनों प्रथाएं समय के स्वेथा प्रतिकूल 
हैं। पहली बात तो यह हुई कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने राज्य और असली 
किसान के बीच में मुफ़्तसत्ऩोर बीच के आदमियों का एक प्रबल व खड़ा 
कर दिया । धीरे-धीरे इन लोगों की संख्या बढ़ गई ओर इन्होंने किसान 
के हाथ में पू'जी इकट्ठी द्वी नहीं होने दी । इस कारण भारतीय किसानों के 
पास पिछड़े हुए और साहसहीन बने रहने के सिवाय कोई मार्ग ही नहीं. 
रह गया। इस प्रकार किसानों के सारे मौजूदा आर्थिक कष्ठों का कारण 
यह है कि भारतवष में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पदापंण के बाद ऐतिहासिक 
घटनाचक्र ही एक खास तरह का चल गया। 


उपसंहार 


पिछले पन्नों में हम देख चुके हैं कि खेती पर गुज़्र करनेवाली 
आबादी कितनी चढ़ रही है, ज्ञमीन के कितने बंटवारे और छोटे-छोटे 
टुकड़े हो रहे है। किसानों की दरिद्रता कितनी भयंकर हो चली है, गाँवों 
की क़ज़ंदारी में कितनी ज्ञबरदस्त वृद्धि हो गई है ओर ज्ञमीन के घंदोबस्त 
की प्रणालियों के कारण किस तरह बीच के श्रादमियों का एक वगग का 
बर्ग पेदा हो गया है और हाथों खेती करनेवाले किसानों के सिर पर कितना 
भारी बोका पड़ रहा है। हमें यह भी मालूम हो गया है कि हमारी मौजूदा 
किसान समस्या असलमें उस ऐतिहासिक घटनाचक्र का ही परिणाम है जो 
भारतवष में ब्रिटिश साम्राज्य के आने के बाद चला है। हमारे पास इतना 
स्थान नहीं हे कि किसान समस्या को हल करने के लिए. जो अलग-अलग 
उपाय बताये गए हैं उनपर विस्तार से चर्चा की ज। सके । हम सिफफ़ इसी 
बात पर ज़ोर देना चाहते हैं कि चू कि इस समस्या का सम्बन्ध ठेठ ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद के भारतबष में क्रायज्ञ दने के साथ है, इसलिए, छोटे-मोटे 
ओर अलग-अलग आधदिक उपायों से काम नहीं चल सकता । और अगर 
हम वतमान परिस्थिति मं काम करनेवाले राजनेतिक तत्वों का लिहाज्ञ 
नहीं रखेंगे तो हमें सफलता नहीं मिल सकती । इस देश में ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद के कायम होने से खास तरह के आर्थिक और राननेतिक 
सम्बन्ध बन्ध गए हैं। इन सम्बन्धों के कारण जो प्रणालियों पड़ गई हैं 
उन्हींसे मौजूदा किसान समस्या पेंदा हुईं है | इसलिए जन्न तक इन सम्बंधों 
में कोई मौलिक परिवतन नहीं हो जाता तबतक किसानों की हालत में कोई 
बढ़ा सुधार नहीं हो सकता । 


ज़मीन पर जो बुरी तरह आबादी बढ़ रही है, उसका भार हल्का करने 
के लिए. एकमात्र उपाय यह सुझाया जाता है कि बड़े पेमाने पर उद्योग- 
धनन्‍्धे जारी किये जाय॑ | ज्ञरा इस पर ' विचार करें। क्‍या उद्योग-धन्धों के 
विस्तार की चर्चा इस योजना के राजनेतिक फलितार्थों को श्रलग रखकर 


५्छ हमारे किसानों का सथाल 


की जा सकती हैं ! क्या साम्राज्यवादी श्रथ-ध्यवस्था के ढांचे में रहकर देश 
में बड़े पेमाने पर उद्योग फेलाना सम्भव है ? हमें मालूम है कि क्रिस 
प्रकार ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने पुरानी दस्तकारियों का नाश किया था ओर 
किस तरह आज भी भारतवषं को जान बूभकर ब्रिटिश उद्योगों के लिए 
कच्चे माल का साधन ओर ब्रिटिश माल के लिए ही एक बाज्ञार बनाकर 
रखा जा रहा है| हम यह भी जानते हैं कि देश में नये उद्योगों का प्रचार 
बहुत नगण्य हुआ है ओर जो थोड़ी सी सफलता हुई भी है तो वह ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद की मर्जी के खिलाफ़ मिली है। भारत-सरकार की विनिमय 
सम्बन्धी चालों ओर चुँंगी और दूसरी आशिक व्यवस्थाओं का एकमात्र 
उद्देश्य यह है कि किसी तरह भारतवध को ओद्योगिक दृष्टि से जितना 
पिछुड़ा हुआ रखा जा सके, रखा जाय, क्‍योंकि उद्योगवादी भारतवर्ष में 
ब्रिटिश कारखानों की मौत समाई हुईं है। इस तरह वतंमान राननेतिक 
व्यवस्था में देश की उद्योग-वद्धि की बात करना स्थिति को वास्तविकता से 
आँख बन्द कर लेना है । 

परन्तु भारतवर्ष, साम्राज्यवाद को मज़बूत करके, भारतीय-उद्योग के 
लिए. आथिक रिआ्रायतें प्राप्त करले तो भी उद्योग विस्तार की गुन्जायश 
यहाँ थोड़ी होगी । यह इसीलिए कि चूँकि भारतीय उद्योग का मुख्य 
बाज़ार भारतवष में हो होगा, इस कारण जबतक किसानों की खरीद करने 
की शक्ति काफ़ी न बढ़ जाय तबतक उद्योग-विस्तार सफल नहीं हो सकता । 
परन्तु जबतक ज़मीन सम्बन्धी क्ानूनी और आर्थिक व्यवस्था में किसान के 
हक़ में परिवतन नहीं हो जाता तबरतक किसान की हालत में बड़ा सुधार 
'नहीं हो सकता । परन्तु ब्रिटिश साप्ठाज्यवाद का स्वरूप ही ऐसा है कि वह 
इन मौलिक बातों को छू तक नहीं सकता । ज्ञमींदार और साहूकार वगरा 
बीच के लोगों के दल-के-दल बन गए हैं। इनके हाथ में आर्थिक और 
कानूनी बल है। ये ही किसानों के हाथ में पूँ जी इकट्ी नहीं होने देते और 
ये ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में खेती की वतंमान श्रवनति के लिए 
ज़िम्मेदार हैं | ये ही भारत में साम्राज्यवाद के मुख्य सामाजिक सहारे हैं । 
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यह याद रखने की बात है कि शाही कृषि कमीशन ने भारत के 
किसानों के और सब्र हालव की तो जांच की मगर उसने भारतीय 
किसानों के सारे कष्टों की जड़, जमीन के बन्दोबस्त की समस्या पर 
विचार तक नहीं किया । कमीशन के काय-क्षत्र में जमीन के स्वामित्व 
का प्रश्न शामिल नहीं रकक्‍्खा गया । इस सम्बन्ध में यह आदेश दिया 
गया था कि “कमीशन के कतंचज्य की मर्यादा मे यद्ड बात नहीं होगी कि 
चह जमीन की मिल्कियत, आसामी-ब्यवस्था; लगान की दरबन्दी ओर 
ओर सिंचाई के लगान के बारे में कोई सिफारिश करे ।? आसामियों के 
सम्ब्न्व म॑ं जो अलग-अलग कानून बने हैं उनसे जमींदारों मं कोई खास 
अन्तर नहीं पड़ा है। सरकार ने किसानों को साहूकारों से कुछु-कुछ बचाने 
के लिए थोड़े से कानून बनाये हैं | जेसे [22८८८०॥ 20 87८प्रॉँपपाप- 
505 रिटाट्ा जी! (878) (ए७5प्रा0प्र5 7,0475 03८0 
(!9]8) एपरांक थात 23॥72८0०४००7 2८7 (490), 
एएफ्मांग २९०४५७३६०7 रण 23८०८०077727 3८८  (930) बगेरा 
वगरा | मगर इनसे-ऋणी और ऋण दाता के मूल-कानूनी सम्बन्ध में कोई 
फक नहीं पड़ा है। इस प्रकार यह निर्विबाद हे कि जबतक साम्राज्यवाद 
के आधार-स्वरूप मौलिक आर्थिक ओर राजनतिक सभ्बन्ध नहीं बदल 
जाते तबतक उद्योगों का विस्तार नहीं किया जा सकता, भले ही कृषि के 
पुनसद्वटन में उसका कितना ही बड़ा महत्व हो । 

खझ्रब जरा सहयोग पर ध्यान दें। सरकार कहती है कि इसी उपाय से 
देहाती कजंदारी की समस्या मुख्यतः हल होगी । हम जानते हैं कि सहयोग 
आंदोलन को शुरू हुए लगभग ३० वष हो गए,, मगर इसकी प्रगति इतनी 
मंद और कम हुई हे कि इसकी निरथंकता मानी हुई बात है। सर एम० 
विश्वेश्वरैया को राय में “जो कुछ हुआ है उसे सिर्फ ऊपर से कुरेदना 
कह सकते हैं ।” जब किसानों की अच्छी हालत के दिनों में ही सहयोग 
आन्दोलन सफल या काफी लोक-प्रिय नहीं हुआ तो उथल-पुथल के बाद 
अब तो होना ओर भी कठिन है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि अधि- 
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कांश किसान इतने मुहताज हैं कि उनके पास इस आन्दोलन से फायदा 
उठाने के भी साधन नहीं है। सहयोग आन्दोलन से इतना-सा काम 
हुआ है कि गाँवो के सम्पन्न लोगों की कुछ पूँजी एक जगह जमा हो गई 
और उन्हींको इससे लाभ पहुँचा | आम किसानों को तो अब भी साहूकारों 
पर ही निर्भर रहना पड़ता है| उनके पास अपने शरीर के सिवाय और 
कुछ जमानत मी नहीं होती कि वे कं ले सके । इसलिए वे इस आनन्‍्दो- 
लन से अलग ही रहते हैं । 

भारतवषे में सहयोग के इतिहास से मालूम होता हे कि सहयोग ने 
अधिक से अधिक इस बात का प्रयत्न किया है कि साहूकार की कठोर 
उधार पुद्धति के बजाय रूगठित कज की प्रथा कायम हो जाय । परन्तु 
उसने देहाती कजंदारी की समस्या के मर्म को नहीं छुश्रा श्रोर इसलिए 
किसानों के कष्ट में कोई खास कमी नहीं हुईं । अगर हम किसानों की 
कर्जंदारी की सारी रकम को खेती की कुल पदावार के वाषिक मूल्य में 
मिलाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि अगर सारा मूल्य साहूकारों को दे 
दिंथा जाय और सब किसान एक लम्बे अरसे तक भूखों मरते रहें तो भी 
उनका कज चुकाने में कई वर्ष लग जावेंगे। इसका कारण यह नहीं माना 
जा सकता कि सहयोग समितियों के आन्दोलन से गाँवों की कजंदारी ओर 
साहूकारों को हटाने की समस्या अ्रच्छी तरह हल हो जावेगी । 

खेती की पंदावार के साधनों का सुधार करने की समस्या पर ध्यान 
दिया जाय तो मालूम होता है कि इसके लिए जो खास उपाय सुझाये गए 
हैं, वे हैं तो अच्छे, परन्तु जिन मौलिक सामाजिक और आशिक तत्वों के 
बने हुए ढांचे के भीतर खेती की पेंदावार होती है उन तत्वों से अलग 
रहकर ये उपाय कुछ भी काम नहीं दे सकते | उदाइरण के लिए, खेती 
के संगठन यानी सामूहिक खेती का सवाह् जमीन के स्वामित्व सम्बन्धी 
अधिकारों की पुनरंचना से अलग नहीं किया जा सकता। खेती के सामान 
कै खुधार का सवाल यानी अच्छे ओजारों, कत्रिम खाद और अच्छे मवे- 
शियों का सवाल किसानों के हाथ में पूँजी इकट्ठी होने के सवाल के साथ 


